
गांधीनगर। जिस उम्र में बच्चों के हाथों 
में किताबें, कॉपियां और रंग-बिरंगे सपने 
होने चाहिए, उस उम्र में कई मासूम 
मजबूरी, गरीबी और शोषण के अंधेरे 
जाल में फंसकर कारखानों की मशीनों 
और मजदूरी की दुनिया में धकेल दिए 
जाते हैं। गुजरात में हाल ही में सामने 
आया एक मामला न केवल बाल श्रम 
की भयावह तस्वीर पेश करता है, बल्कि 
यह भी बताता है कि आधुनिक भारत में 
आज भी हजारों बच्चों का बचपन बाजार 
की वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जा 
रहा है। राज्य पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 
‘ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम’ ने ऐसे ही 
कई दर्दनाक सच उजागर किए हैं, जिनमें 
मासूम बच्चों को बेहद कम मजदूरी पर 
लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर 
किया जा रहा था।
गुजरात पुलिस ने बाल श्रम और मानव 
तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान 
छेड़ते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में 
छापेमारी की और पहले ही चरण में 84 
बाल मजदूरों को मुक्त कराया। इन बच्चों 
को अलग-अलग फैक्ट्रियों, वर्कशॉपों 
और छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम 
करते हुए पाया गया। अभियान के दौरान 
सामने आए तथ्य इतने चौंकाने वाले थे 
कि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र के साथ-साथ 
समाज को भी झकझोर कर रख दिया।
अभियान की निगरानी राज्य के गृह 
राज्यमंत्री हर्ष संघवी कर रहे हैं और इसे 
गुजरात पुलिस, सीआईडी क्राइम, श्रम 
विभाग तथा बाल संरक्षण इकाइयों के 
संयुक्त प्रयास के रूप में संचालित किया 
जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 
केवल 14 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई 
में 26 ठेकेदारों और संबंधित व्यक्तियों के 
खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज किए 

गए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि 
यह केवल बाल श्रम का मामला नहीं, 
बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क 
सक्रिय हो सकता है, जो गरीब परिवारों के 
बच्चों को रोजगार का झांसा देकर विभिन्न 
राज्यों से लाकर फैक्ट्रियों में काम पर 
लगाता है।
इस अभियान के दौरान सबसे गंभीर 
मामला सूरत की एक कपड़ा फैक्टरी में 
सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी 
कि वहां नाबालिग बच्चों से अवैध रूप 
से काम कराया जा रहा है। सूचना के 
आधार पर जब अधिकारियों ने जय अंबे 
टेक्सटाइल्स नामक इकाई पर छापा मारा 
तो वहां से दो नाबालिग लड़कों को मुक्त 
कराया गया। पूछताछ में जो जानकारी 
सामने आई, उसने बाल श्रम की क्रूर 
वास्तविकता को उजागर कर दिया।
पुलिस जांच में पता चला कि इन बच्चों 
से प्रतिदिन लगभग 11 घंटे तक लगातार 
काम कराया जाता था। सुबह आठ बजे 

से लेकर शाम सात बजे तक वे मशीनों 
और उत्पादन कार्यों में लगे रहते थे। पूरे 
दिन में उन्हें केवल एक घंटे का भोजन 
अवकाश दिया जाता था। इसके बदले 
उन्हें मात्र 200 रुपये प्रतिदिन दिए जाते 
थे। यह राशि न केवल श्रम कानूनों का 
उल्लंघन है, बल्कि यह उस अमानवीय 
व्यवस्था की भी तस्वीर पेश करती है, जहां 
बच्चों के भविष्य की कीमत कुछ सौ रुपये 
तय कर दी जाती है।
अधिकारियों के अनुसार बच्चों को केवल 
आर्थिक शोषण का ही सामना नहीं करना 
पड़ रहा था, बल्कि मानसिक दबाव 
और भय का वातावरण भी बनाया गया 
था। यदि कोई बच्चा थकान या बीमारी 
के कारण काम करने से मना करता, तो 
उसे डांट-फटकार, धमकी और दबाव के 
माध्यम से दोबारा काम पर लगा दिया 
जाता था। कई बच्चों ने बताया कि उन्हें 
लगातार यह एहसास कराया जाता था कि 
यदि वे काम छोड़ देंगे तो उन्हें घर नहीं 
जाने दिया जाएगा या उनके परिवारों को 
नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्टरी 
संचालक और संबंधित लोगों के खिलाफ 
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), बाल 
श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 
तथा किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न 
धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया 
है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के 
खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी 
ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर 
अंकुश लगाया जा सके।
गुजरात के पुलिस महानिदेशक जी.एस. 
मलिक ने कहा कि इस अभियान का 
उद्देश्य केवल बच्चों को कारखानों से 
निकालना नहीं है। वास्तविक चुनौती उन्हें 
दोबारा शिक्षा और सामान्य जीवन की 

मुख्यधारा से जोड़ने की है। उन्होंने बताया 
कि अब तक रेस्क्यू किए गए 84 बच्चों में 
से 67 का पुनर्वास किया जा चुका है। उन्हें 
बाल कल्याण समितियों, आश्रय गृहों और 
सामाजिक संगठनों की मदद से शिक्षा एवं 
संरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बाल श्रम 
केवल कानून और अपराध का विषय नहीं 
है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक 
असमानता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीबी, 
अशिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों 
के कारण कई परिवार अपने बच्चों को 
काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते 
हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मानव 
तस्करी और श्रमिक आपूर्ति से जुड़े गिरोह 
सक्रिय हो जाते हैं।
सीआईडी क्राइम के अतिरिक्त 
महानिदेशक अजय चौधरी के अनुसार 
रेस्क्यू किए गए अधिकांश बच्चे बिहार 
और राजस्थान के प्रवासी परिवारों से जुड़े 
पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह संकेत 
मिले हैं कि बच्चों को एक संगठित नेटवर्क 
के माध्यम से गुजरात लाया गया था। कई 
मामलों में ठेकेदार गांवों में जाकर गरीब 
परिवारों को बेहतर रोजगार और कमाई 
का झांसा देते थे। इसके बाद बच्चों को 
शहरों में भेजकर विभिन्न उद्योगों में काम 
पर लगा दिया जाता था। जांच एजेंसियां 
अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने 
में लगी हैं। अधिकारियों का मानना है कि 
यह केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं 
बल्कि अंतरराज्यीय मानव तस्करी और 
श्रमिक आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ा बड़ा रैकेट 
हो सकता है। इसी कारण जांच का दायरा 
लगातार बढ़ाया जा रहा है। बाल श्रम के 
खिलाफ समाज को जागरूक बनाने के 
लिए भी राज्य सरकार ने विशेष अभियान 
शुरू किया है। 

नई दिल्ली। देश में सड़क दुर्घटनाओं की 
बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को अधिक 
सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा और 
तकनीक आधारित कदम उठाया है। अब 
तक सड़क सुरक्षा के लिए जिन पारंपरिक 
तरीकों पर निर्भरता थी, उनकी जगह 
अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक लेने जा रही 
है। सरकार ने हाईवे पर मौजूद खतरनाक 
ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार के 
लिए डिजिटल ट्विन, थ्री-डी मॉडलिंग, 
लेजर स्कैनिंग और क्रैश सिमुलेशन जैसी 
आधुनिक प्रणालियों को अपनाने का फैसला 
किया है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण 
बनने वाले तकनीकी दोषों को वैज्ञानिक 
तरीके से पहचानकर उन्हें स्थायी रूप से 
दूर करना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 
अनुसार अब ब्लैक स्पॉट्स की जांच केवल 
मानव अवलोकन या पारंपरिक निरीक्षण 
तक सीमित नहीं रहेगी। इसके बजाय 
कंप्यूटर आधारित विश्लेषण और मटेरियल 
साइंस की सहायता से सड़कों की बारीकियों 
का अध्ययन किया जाएगा। विशेषज्ञों का 
मानना है कि यह बदलाव देश की सड़क 
सुरक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत 
साबित हो सकता है।
मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार 
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने अपनी 
नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में बताया है कि 
देश के 50 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स 
का डिजिटल तकनीक के माध्यम से 
सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण और सुधार किया 

जा चुका है। इन स्थानों पर वर्षों से दुर्घटनाएं 
होती रही थीं और पारंपरिक उपायों के 
बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे। 
अब अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सड़क 
की वास्तविक स्थिति का त्रि-आयामी मॉडल 
तैयार कर उसकी कमियों को दूर किया गया 
है।
इस नई प्रणाली के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण 
वाहनों का उपयोग किया जाता है। इन 
वाहनों में अत्याधुनिक लिडार सेंसर और 
360 डिग्री कैमरे लगाए जाते हैं। जब 
ये वाहन किसी ब्लैक स्पॉट या दुर्घटना 
संभावित क्षेत्र से गुजरते हैं, तो लिडार सेंसर 
प्रति सेकंड लाखों लेजर किरणें सड़क और 
उसके आसपास के वातावरण पर छोड़ते 
हैं। ये किरणें सड़क की सतह, डिवाइडर, 
मोड़, पुल, पेड़, बिजली के खंभों और अन्य 
संरचनाओं से टकराकर वापस लौटती हैं। 
इसके बाद कंप्यूटर इन सभी सूचनाओं को 
जोड़कर उस पूरे क्षेत्र का सटीक त्रि-आयामी 
डिजिटल मॉडल तैयार करता है।
इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि इंजीनियरों को अब हर बार दुर्घटनास्थल 

पर जाकर लंबे समय तक अध्ययन करने 
की आवश्यकता नहीं होगी। एयर-कंडीशन 
लैब में बैठे विशेषज्ञ कंप्यूटर स्क्रीन पर 
तैयार किए गए डिजिटल मॉडल का विस्तृत 
विश्लेषण कर सकते हैं। इससे समय की 
बचत होती है और परिणाम भी अधिक 
सटीक मिलते हैं। डिजिटल मॉडल तैयार 
होने के बाद उस पर क्रैश सिमुलेशन किया 
जाता है। यह प्रक्रिया सड़क सुरक्षा के क्षेत्र 
में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें 
कंप्यूटर पर बनाई गई वर्चुअल सड़क पर 
विभिन्न गति से डिजिटल वाहन चलाए जाते 
हैं। 80, 100 और 120 किलोमीटर प्रति 
घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ाकर यह देखा 
जाता है कि किस स्थान पर वाहन नियंत्रण 
खो सकता है, किस मोड़ पर पलटने की 
संभावना अधिक है या किस ढाल पर 
दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इस 
परीक्षण के दौरान इंजीनियरों को उन बिंदुओं 
की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है जहां 
सड़क की संरचना में बदलाव आवश्यक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक 
निरीक्षण में कई बार सड़क की वास्तविक 

तकनीकी खामियां सामने नहीं आ पाती थीं। 
उदाहरण के लिए किसी मोड़ का कोण कुछ 
डिग्री अधिक या कम होना, सड़क की ढाल 
में सूक्ष्म त्रुटि होना अथवा दृश्यता का सीमित 
होना जैसी समस्याएं सामान्य निरीक्षण में 
नजर नहीं आती थीं। लेकिन डिजिटल ट्विन 
तकनीक इन सभी पहलुओं का अत्यंत सूक्ष्म 
स्तर पर विश्लेषण कर सकती है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अनुसार 
100 सबसे संवेदनशील ब्लैक स्पॉट्स के 
लिए शुरू किए गए पहले चरण का कार्य 
सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब 
दूसरे चरण में शेष स्थानों की डिजिटल 
मैपिंग और सुरक्षा सुधार कार्य तेजी से आगे 
बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य है कि वर्ष 2026 
के अंत तक देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों 
पर मौजूद अधिकांश खतरनाक ब्लैक 
स्पॉट्स को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित 
बनाया जा सके।
इस अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण 
मार्गों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें 
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ-
अयोध्या-गोरखपुर कॉरिडोर, वाराणसी-
औरंगाबाद-बरही मार्ग के पहाड़ी मोड़, 
मुजफ्फरपुर-बरौनी खंड के व्यस्त जंक्शन, 
ऋषिकेश-धरासू मार्ग तथा टनकपुर-
पिथौरागढ़ के संकरे और तीव्र ढाल वाले 
हिस्से प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन क्षेत्रों 
में भौगोलिक परिस्थितियों और यातायात 
दबाव के कारण दुर्घटनाओं की संभावना 
अपेक्षाकृत अधिक रहती है।
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 
डिजिटल ट्विन तकनीक केवल ब्लैक स्पॉट 

सुधार तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में 
इसका उपयोग नए हाईवे डिजाइन करने, 
पुलों की सुरक्षा जांच करने और यातायात 
प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भी 
किया जा सकता है। इससे सड़क निर्माण 
परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा 
और दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय 
कमी लाई जा सकेगी।
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां 
सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी अधिक 
है। हर वर्ष लाखों लोग सड़क हादसों में 
घायल होते हैं और हजारों लोगों की जान 
चली जाती है। ऐसे में तकनीक आधारित 
यह पहल केवल एक प्रशासनिक बदलाव 
नहीं बल्कि जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा 
महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि यह 
मॉडल सफल रहता है तो आने वाले वर्षों 
में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से अधिक 
सुरक्षित, आधुनिक और दुर्घटनारहित बन 
सकते हैं।
सरकार का मानना है कि सड़क सुरक्षा 
केवल नियमों के पालन से ही सुनिश्चित 
नहीं होती, बल्कि सड़क की इंजीनियरिंग 
गुणवत्ता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती 
है। यही कारण है कि अब दुर्घटनाओं की 
रोकथाम के लिए डिजिटल विश्लेषण, 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक तकनीकों 
को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। 
इस नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है 
कि भविष्य में सड़क हादसों की संख्या में 
उल्लेखनीय कमी आएगी और देश के हाईवे 
वास्तव में ब्लैक स्पॉट मुक्त बनने की दिशा 
में आगे बढ़ सकेंगे।

एवियन/नई दिल्ली। फ्रांस के खूबसूरत शहर 
एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन 
के दौरान दुनिया की दो प्रमुख लोकतांत्रिक 
शक्तियों भारत और अमेरिका के नेताओं 
की मुलाकात वैश्विक कूटनीति का प्रमुख 
आकर्षण बन गई। प्रधानमंत्री Narendra 
Modi और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald 
Trump करीब 16 महीने बाद आमने-
सामने आए। दोनों नेताओं के बीच हुई 
संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत ने एक 
बार फिर भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर 
अंतरराष्ट्रीय हलकों में चर्चा तेज कर दी है।
जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र 
के दौरान दोनों नेता एक-दूसरे के साथ बैठे 
नजर आए। बैठक के दौरान दोनों के बीच 
लगभग पांच मिनट तक बातचीत हुई। यद्यपि 
यह औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, 
लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं 
ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और 
चर्चा की, उसने दोनों देशों के बीच लगातार 
मजबूत हो रहे संबंधों की झलक पेश की।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की इससे 
पहले आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में 
वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हुई थी। 
उसके बाद पहली बार दोनों नेता किसी 
अंतरराष्ट्रीय मंच पर आमने-सामने आए हैं। 
ऐसे समय में यह मुलाकात विशेष महत्व 
रखती है, जब वैश्विक व्यापार, रणनीतिक 
सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और इंडो-
पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर भारत 
और अमेरिका की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण 
होती जा रही है।
जी-7 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के 
बीच व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर 
विस्तृत चर्चा की संभावना भी जताई जा रही 
है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार भारत और 
अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश, आपूर्ति 

श्रृंखला, उन्नत तकनीक और रणनीतिक 
साझेदारी से जुड़े विषयों पर बातचीत हो 
सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों 
देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते 
की दिशा में यह चर्चा महत्वपूर्ण साबित हो 
सकती है।
भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 
कुछ वर्षों में रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, 
सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे 
अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। 
ऐसे में मोदी और ट्रम्प की यह मुलाकात 
केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं बल्कि 
भविष्य की साझेदारी के संकेत के रूप में भी 
देखी जा रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक 
सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए कई 
महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर पहले से चर्चा चल 
रही है।
जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी 
की उपस्थिति भी विशेष महत्व रखती है। 
भारत जी-7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन 
वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक महत्व को 
देखते हुए उसे लगातार आउटरीच पार्टनर के 
रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। इस वर्ष 
का सम्मेलन भारत की 13वीं भागीदारी को 
चिह्नित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 
सातवीं बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच में 
हिस्सा ले रहे हैं, जो विश्व राजनीति में भारत 
की बढ़ती भूमिका का संकेत माना जा रहा 
है।
एवियन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का 
स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel 
Macron ने किया। सम्मेलन के दौरान 
आयोजित समूह फोटो सत्र में दुनिया की 
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक साथ 
दिखाई दिए। यह तस्वीर वैश्विक सहयोग 
और बहुपक्षीय कूटनीति का प्रतीक मानी जा 
रही है।

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई 
अन्य प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात और 
बातचीत की। इनमें जर्मनी के चांसलर 
Friedrich Merz, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
Keir Starmer, कनाडा के प्रधानमंत्री 
Mark Carney तथा इटली की प्रधानमंत्री 
Giorgia Meloni प्रमुख रूप से शामिल 
रहे। इन नेताओं के साथ हुई बातचीत 
में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और 
भू-राजनीतिक चुनौतियों जैसे विषयों पर 
विचार-विमर्श होने की संभावना जताई जा 
रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में 
भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति 
के रूप में उभर रहा है। वैश्विक आपूर्ति 
श्रृंखला में उसकी बढ़ती भूमिका, तेजी से 
विकसित होती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक 
महत्व के कारण दुनिया के बड़े देश भारत 
के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने 
की दिशा में काम कर रहे हैं। यही कारण है 
कि जी-7 जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी 
लगातार अधिक प्रभावशाली होती जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को भारत की 
सक्रिय वैश्विक कूटनीति का हिस्सा माना 
जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 
बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भूमिका को 
मजबूत किया है और वैश्विक दक्षिण की 
आवाज को प्रभावी ढंग से उठाया है। जी-7 
सम्मेलन में भागीदारी भारत को विश्व 
की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और प्रमुख 
राजनीतिक शक्तियों के साथ सीधे संवाद का 
अवसर प्रदान करती है। मोदी और ट्रम्प की 
मुलाकात ने जहां अंतरराष्ट्रीय मीडिया का 
ध्यान आकर्षित किया, वहीं संभावित व्यापार 
वार्ता और रणनीतिक सहयोग को लेकर भी 
नई उम्मीदें पैदा की हैं। 
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डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ

अभियान 

प्रेरणा 

अमरेिका और ईरान के बीच जगं खत्म 
करन े को लकेर समझौता हो गया ह।ै 
लकेिन इस समझौत े न े इजरायल के 
प्रधानमतं्री बेंजामिन नतेन्याह ूको मशु्किलों 
में ला खड़ा कर दिया ह।ै वजह य ेह ैकि 
जिस जगं में इजरायल सबस े आग े था। 
उसी जगं को खत्म करन े वाल ेसमझौते 
की शर्तें उस ेअभी तक ठीक स ेपता भी 
नहीं ह।ै 15 जनू की शाम नतेन्याह ू ने 
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ध्यान देन े वाली बात 
य े ह ै कि य े प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हईु 
ह ैजब अमरेिका और ईरान के बीच जगं 
खत्म करन ेके लिए एक ममेोरेंडम ऑफ 
अडंरस्ट्रैंडिग यानी एमओय ू पर सहमति 
बन चकुी थी। समझौत ेपर डिजीटली साइन 
हो चकुा ह ैऔर 19 जनू को स्विजरलैंड में 
इसकी औपचारिक साइनिग होनी ह।ै प्रेस 
कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने समझौत ेके बारे 
में पछूा तो नतेन्याह ून ेमाना की इजरायल 
को अभी तक नहीं पता ह ै कि इस डील 
में लिखा क्या ह?ै इसका मतलब य े हो 
सकता ह ैकि ईरान और अमरेिका के बीच 
जो भी बातचीत हो रही ह,ै उसस ेइजरायल 
लगभग बाहर ही रहा ह।ै इसके बावजदू 
नतेन्याह ून े इस छह हफ्ते तक चले इस 
अमरेिका और इजरायल के सनै्य अभियान 
को बड़ी कामयाबी बताया ह।ै उन्होंन ेकहा 
कि इजरायल को एक न्यूक्लियर हथियारों 
स े लसै ईरान के खतर े स े बचा लिया। 
नतेन्याह ून ेकहा कि समझौता हो या न हो 
ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंग।े 
न आज न कल, जब तक मैं इजरायल 
का प्रधानमतं्री हू ंऐसा नहीं होन ेदंूगा। यही 
मरे ेजीवन का मिशन ह।ै दरअसल, जगं 
खत्न होन ेके तारीखों को लकेर नतेन्याहू 
को अपन ेदशे के भीतर भी आलोचनाओं 
का सामना करना पड़ा ह।ै उनकी अपनी 
सरकार के कुछ लोग भी सवाल उठा रहे 
हैं। आलोचकों का कहना ह ैकि अमेरिका 
के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न ेइजरायल पर 
जगं रोकन ेका दबाव बनाया ह ैऔर कई 
मामलों में इजरायल को वाशिगटन की 
शर्तें माननी पड़ी हैं। लकेिन नतेन्याह ूका 
दावा ह ै कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 
इजरायल के लिए तत्काल खतरा था और 
अमरेिका के साथ मिलकर उस े खत्म 
कर दिया गया। उन्होंन े कहा कि हमने 
इजरायल के इतिहास का सबस े बड़ा 
सनै्य अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने 
अपनी उपलब्धिया ं गिनाई। अमरेिका और 
ईरान के बीच समझौत ेके बाद मध्य परू्व 
की राजनीति में नए समीकरण बन रह ेहैं, 
लकेिन इस्राइल न ेसाफ सकेंत दिया ह ैकि 
वह अपनी सरुक्षा नीति में कोई नरमी नहीं 
बरतगेा। यरुशलम सेंटर फॉर सिक्योरिटी 
एडं फॉरने अफेयर्स (JCFA) के मखु्य 
कार्यकारी अधिकारी सागिव स्टीनबर्ग ने 
कहा है कि इस्राइल हिज्बुल्लाह के खिलाफ 
अपनी सनै्य कार्रवाई जारी रखगेा और 
जरूरत पड़न ेपर अमरेिका की सहमति के 
बिना भी ईरान पर हमला कर सकता ह।ै
एएनआई स ेबातचीत में स्टीनबर्ग न ेकहा 

कि इस्राइल की उत्तरी सीमा की सरुक्षा 
उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता ह।ै उन्होंने 
कहा, ‘हमन े दखेा कि 7 अक ट्ूबर को 
क्या हआु था। इस्राइल अब वही गलती 
दोबारा नहीं दोहरा सकता कि कोई भी 
हमार ेनागरिकों की हत्या कर,े उन्हें अगवा 
करन ेकी कोशिश कर।े हमारी सीमाओं पर 
कोई भी आतकंवादी सगंठन मौजूद नहीं 
रह सकता जो किसी सबुह हमला कर 
द ेऔर लोगों की हत्या या अपहरण कर 
ल।े ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। 
स्टीनबर्ग के अनसुार, इस्राइल का मखु्य 
लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र में शातंि बहाल करना और 
हिज्बुल्लाह स ेपदैा होने वाल ेखतर ेको परूी 
तरह समाप्त करना ह।ै उन्होंने कहा कि 
यदि कोई सरुक्षा खतरा सामने आता ह ैतो 
इस्राइल कार्रवाई करगेा, भल ेही अमरेिका 
उसस ेसहमत न हो।
इजराइल ईरान की बढ़ती ताकत को 
कुचलना चाहता ह।ै लबेनान में ईरान 
समर्थक हिजबलु्ला और यमन में हतूी 
विद्रोहियों पर हमल ेकर डील में बाधा पदैा 
करगेा। ईरान न ेपरमाण ुमदु्दे पर फिलहाल 
अपन े460 किलो परिष्कृत यूरनेियम को 
सौंपन े का ऐलान नहीं किया ह।ै ईरान 
ओमान को साथ लकेर होर्मुज स्ट्रेट से 
गजुरन ेवाल ेजहाजों से सर्विस टैक्स लनेे 
पर अड़ा हआु ह।ै जबकि अमरेिका यहा ंपर 
टैक्स वसलूी के विरुद्ध ह।ै अमरेिका और 
खाड़ी के दशे ईरान के पनुर्निर्माण के लिए 
28 लाख करोड़ के पकेैज पर आसानी से 
राजी नहीं होंग।े सऊदी अरब और यएूई 
विरोध करेंग।े
भारत की 55% तेल और 90% एलपीजी 
की सप्लाई होर्मुज स े होती ह।ै अब ये 
आसान होगी। डील के ऐलान के बाद 
होर्मुज से गजुरन ेवाला पहला गैस टैंकर 
‘दिशा’ रहा। कतर स ेटैंकर भारत पहुचंगेा। 
खाड़ी दशेों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। 
भारत को आन ेवाल ेरमेिटेंस में स े55 अरब 
डॉलर खाड़ी दशेों स ेही आता ह।ै य ेकुल 
रमेिटेंस का लगभग 40% ह।ै भारत का 
खाड़ी दशेों को कृषि और खाद्य निर्यात 
11.8 अरब डॉलर का ह।ै इनमें स ेयएूई 
और सऊदी अरब को सर्वाधिक निर्यात 
होता ह।ै बासमती, केल ेऔर अन्य फल 
कृषि अर्थव्यवस्था को संबल देंगे।
इजरायल के रक्षा मतं्री इजरायल काट्ज 
न े कहा कि सनेा लबेनान, सीरिया और 
गाजा के सरुक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित समय 
तक बनी रहगेी। एक्सपर्ट का कहना है 
कि लबेनान इस समझौते की सबस ेबड़ी 
चनुौती बन सकता ह।ै जब तक इजरायल 
सनेा लबेनान में रहगेी, परू्ण यदु्धविराम 
सभंव नहीं होगा। समझौते के बाद नेतन्याहू 
की आलोचना बढ़ गई ह।ै विपक्षी नेताओं 
का कहना ह ै कि इजरायल अपने मखु्य 
उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाया। इसे 
नतेन्याह ूकी व्यक्तिगत हार के रूप में दखेा 
जा रहा ह।ै मध्य-वामपंथी डेमोक्रेट्स पार्टी 
के नतेा याइर गोलान ने इस ेकई वर्षों की 
असफलता का परिणाम बताया। 

हिमालय केवल बर्फ स े ढकी पर्वत श्रृंखलाओं का 
नाम नहीं ह,ै बल् कि वह भारतीय सभ्यता, ससं्कृति और 
अध्यात्म का जीवतं इतिहास भी ह।ै उत्तराखंड की ऊंची 
चोटियों, दरु्गम घाटियों और रहस्यमयी स्थलों में आज 
भी ऐसी अनेक कथाए ंसासं लतेी हैं, जिनका सबंंध सीधे 
रामायणकाल स ेजोड़ा जाता ह।ै इन्हीं पौराणिक स्थलों में 
चमोली जनपद की नीति घाटी में स्थित तपोवन का नाम 
अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता ह।ै लोक परंपराओं, 
धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन आख्यानों के अनसुार 
यही वह भमूि ह ैजहा ंसजंीवनी बूटी की खोज में निकले 
पवनपतु्र हनमुान का सामना रावण द्वारा भजेे गए मायावी 
राक्षस कालनमेि स ेहआु था। यह कथा केवल एक युद्ध 
प्रसगं नहीं, बल् कि भक्ति, कर्तव्य, बुद्धिमत्ता और धर्म की 
विजय का ऐसा उदाहरण ह,ै जिसने सदियों स ेलोगों की 
आस्था को शक्ति प्रदान की है। त्रेतायुग में जब भगवान 
श्रीराम और लकंाधिपति रावण के बीच भीषण युद्ध चल 
रहा था, तब दोनों पक्षों के महान योद्धा एक-दूसरे के 
सामन ेडटे हएु थ।े युद्ध अपन ेनिर्णायक चरण में पहुचं 
चकुा था। रावण जानता था कि यदि वह राम और उनकी 
सनेा को पराजित नहीं कर पाया, तो उसका साम्राज्य और 
अहकंार दोनों नष्ट हो जाएगें। इसी उद्देश्य स ेउसके पतु्र 
मघेनाथ न ेयदु्धभमूि में एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का 
प्रयोग किया। शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा और व ेतत्काल 
मरू्छित होकर भमूि पर गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी गभंीर 
थी कि समस्त वानर सनेा के साथ स्वयं श्रीराम भी चितंित 
हो उठे। लक्ष्मण की मरू्छा केवल एक योद्धा के घायल 
होन ेकी घटना नहीं थी। वह राम के हृदय पर पड़ा ऐसा 
आघात था जिसन ेपरेू युद्ध का भविष्य सकंट में डाल दिया 

था। तब लकंा में उपस्थित विख्यात वदै्य सुषेण को बुलाया 
गया। उन्होंन ेलक्ष्मण का परीक्षण किया और गभंीर स्वर में 
कहा कि हिमालय स्थित द्रोणागिरी पर्वत पर मिलन ेवाली 
सजंीवनी बूटी ही उनके प्राणों की रक्षा कर सकती ह।ै 
लकेिन यह औषधि सरू्योदय स ेपहल ेलानी होगी, अन्यथा 
स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाएगी। यह सनुकर सभी चितंित 
हो गए। हिमालय की दरूी, समय की कमी और औषधि 
की पहचान जसैी कठिनाइया ंसामन ेथीं। ऐस ेसमय में 
केवल एक ही नाम सबके मन में आया—पवनपुत्र 
हनमुान। श्रीराम ने उन्हें आदशे दिया और हनमुान बिना 
एक क्षण गवंाए आकाश मार्ग स ेहिमालय की ओर प्रस्थान 
कर गए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो स्वयं वायु 
उनके साथ दौड़ रही हो। उधर रावण को भी यह समाचार 
मिल चुका था। वह जानता था कि यदि हनमुान सजंीवनी 
लकेर लौट आए, तो लक्ष्मण पनुः युद्धभमूि में खड़े हो 
जाएगें और उसकी पराजय निश्चित हो जाएगी। उसन ेतुरंत 
अपन े विश्वस्त राक्षस कालनमेि को बुलाया। कालनमेि 
कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह मायावी शक्तियों में 
निपणु था और छल-कपट की कला में दक्ष माना जाता 
था। रावण न ेउस ेआदशे दिया कि किसी भी प्रकार हनमुान 
के मार्ग में बाधा डाल ेऔर उन्हें सजंीवनी तक पहुचंने से 
रोके। कालनमेि समझ गया कि यह कार्य अत्यंत जोखिम 
भरा है। उसन ेरावण को समझान ेका प्रयास किया कि 
जिस वानर न ेअकेल ेलकंा में प्रवशे कर उस ेहिला दिया, 
उसके सामन े टिक पाना असभंव ह।ै लकेिन रावण के 
क्रोध के आग ेउसकी बातों का कोई मलू्य नहीं था। अतंतः 
उसन ेअपन ेभाग्य को स्वीकार किया और हिमालय की 
ओर प्रस्थान कर गया। कहा जाता ह ैकि तपोवन पहुचंकर 

कालनेमि ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। 
उसने एक सुदंर आश्रम, मनोहारी उद्यान, भव्य मदंिर और 
शांत जलकंुड का निर्माण कर दिया। बाहर स ेदखेने पर 
वह स्थान किसी महान ऋषि की तपोस्थली जसैा प्रतीत 
होता था। स्वय ंकालनेमि ने भी मनुि का रूप धारण कर 
लिया और हनुमान की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद 
हनुमान वहां पहंुच।े लबंी यात्रा के कारण उन्हें प्यास और 
थकान महससू हो रही थी। उन्होंने उस तथाकथित मनुि 
को प्रणाम किया। कालनेमि ने बड़े आदर और मधरुता 
के साथ उनका स्वागत किया। वह श्रीराम की महिमा का 
गणुगान करने लगा ताकि हनुमान को उस पर सदेंह न 
हो। उसने कहा कि वह अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि 
के बल पर दूर-दूर की घटनाओं को दखे सकता है तथा 
उस ेज्ञात है कि अतंतः श्रीराम की विजय होगी। हनुमान 
ने उसस ेजल की इच्छा व्यक्त की। कालनेमि ने कमडंल 
का जल दिया, लकेिन उससे उनकी प्यास नहीं बझुी। तब 
उसने पास के जलकंुड में जाकर स्नान और जलपान 
करने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि लौटने पर 
वह उन्हें एक दिव्य मतं्र प्रदान करगेा जिसस ेउनका कार्य 
और अधिक सफल हो जाएगा। हनुमान जसै ेही जलकंुड 
में उतर,े अचानक एक विशाल मगरी ने उनका परै पकड़ 
लिया। पवनपतु्र ने तत्काल उस ेपकड़कर बाहर निकाला 
और एक ही प्रहार में उसका अतं कर दिया। कित ुउसी 
क्षण एक अद्भुत घटना घटी। वह मगरी एक दिव्य अप्सरा 
के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने हनुमान को प्रणाम 
करत ेहुए बताया कि वह एक शाप के कारण मगरी योनि 
में थी। आज उनके स्पर्श स ेउस ेमकु्ति प्राप्त हो गई है। 
अप्सरा ने जात-ेजात ेहनुमान को एक महत्वपरू्ण रहस्य 

बताया। उसने कहा कि जिस ेवे मनुि समझ रहे हैं, वह 
वास्तव में कालनेमि नामक राक्षस है और उसका उद्देश्य 
उन्हें धोखा देकर उनके कार्य में विलबं करना है। यह 
सनुत ेही हनुमान सब समझ गए। उन्होंने तरुतं अपनी 
रणनीति बनाई और वापस आश्रम की ओर लौटे। आश्रम 
पहंुचकर हनुमान ने मसु्कुरात ेहुए कहा, “गरुुदेव, दीक्षा 
देने स ेपहल ेगरुुदक्षिणा स्वीकार कीजिए।” कालनेमि कुछ 
समझ पाता, उससे पहल ेही हनुमान ने अपनी पूछं से 
उस ेजकड़ लिया। अगल ेही पल उन्होंने उस ेआकाश 
में घमुाकर इतनी शक्ति से भूमि पर पटका कि उसका 
मायावी रूप समाप्त हो गया। उसका वास्तविक राक्षसी 
स्वरूप प्रकट हो गया और वह गभंीर रूप स ेघायल हो 
गया। कथा कहती है कि मतृ्यु के अंतिम क्षणों में कालनेमि 
का अहंकार समाप्त हो गया। उस ेसमझ आ गया कि 
धर्म के विरुद्ध खड़े होकर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर 
सकता। उसने भगवान राम का स्मरण किया और उनके 
नाम का उच्चारण करत ेहुए अपने प्राण त्याग दिए। इस 
प्रकार तपोवन की पवित्र भूमि पर एक बार फिर धर्म की 
विजय और अधर्म की पराजय हुई। इसके बाद हनुमान 
बिना विलबं किए द्रोणागिरी पर्वत पहंुच।े वहां पहंुचकर 
उन्होंने सजंीवनी बटूी खोजने का प्रयास किया, लकेिन 
असखं्य औषधियों के बीच उस ेपहचान नहीं सके। समय 
तजेी स ेनिकल रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि परूे 
पर्वत को ही उठा लिया जाए। अपनी अद्भुत शक्ति स े
उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक भाग उखाड़ लिया और 
उस ेलेकर लकंा की ओर उड़ चले। सजंीवनी बटूी के 
प्रभाव स ेलक्ष्मण पनुः स्वस्थ हुए और राम की सनेा को 
नई ऊर्जा प्राप्त हुई।

हिमालय की पवित्र वादियों में कुछ स्थान ऐसे 
हैं, जहा ंपहुचंते ही मन स्वतः शातं हो जाता ह,ै 
विचार निर्मल होने लगत ेहैं और हृदय में भक्ति 
का एक अनोखा भाव जाग उठता है। उत्तराखडं 
के ननैीताल जनपद में स्थित कैंची धाम ऐसा ही 
एक अलौकिक तीर्थ ह।ै यह केवल एक आश्रम 
नहीं, बल् कि करोड़ों श्रद्धालओुं की आस्था, 
विश्वास और आध्यात्मिक अनभुवों का जीवतं 
केंद्र ह।ै यहां आन ेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने 
भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महससू करता ह।ै 
कोई मन की शातंि पान ेआता है, कोई जीवन 
की समस्याओं स ेमकु्ति की कामना लकेर आता 
है, तो कोई केवल बाबा नीम करौली के चरणों 
में बैठकर उनके दिव्य सान्निध्य का अनभुव 
करन ेआता ह।ै कहा जाता ह ैकि जो भी श्रद्धा 
और विश्वास के साथ कैंची धाम पहंुचता ह,ै वह 
कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
दवेभूमि उत्तराखडं की हरी-भरी पहाड़ियों के 
मध्य बसा यह पावन धाम प्राकृतिक सौंदर्य 
और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत सगंम ह।ै 
चारों ओर देवदार और चीड़ के वकृ्ष, बीच से 
बहती निर्मल धारा, पर्वतों की गोद में फैली शातंि 
और वातावरण में गूजंता “राम-राम” का मतं्र 
यहा ंआन ेवाल ेहर श्रद्धालु को ईश्वर के निकट 
होन ेका अनुभव कराता ह।ै यही कारण है कि 
दशे ही नहीं, बल् कि दनुिया के अनेक दशेों 
स ेलोग यहां दर्शन के लिए पहंुचते हैं। कैंची 
धाम का नाम भी अपन ेआप में अत्यंत रोचक 

ह।ै जिस स्थान पर यह आश्रम स्थित ह,ै वहां 
सड़क के दो तीख ेमोड़ एक-दसूर ेको काटते 
हएु कैंची जसैी आकृति बनात ेहैं। स्थानीय लोग 
वर्षों से इस स्थान को ‘कैंची मोड़’ के नाम से 
जानते थे। बाद में जब यहां बाबा नीम करौली 
न ेअपना आश्रम स्थापित किया, तब यह परूा 
क्षेत्र ‘कैंची धाम’ के नाम स ेप्रसिद्ध हो गया। 
समय के साथ यह नाम केवल एक स्थान की 
पहचान नहीं रहा, बल् कि भक्ति और विश्वास का 
प्रतीक बन गया। कैंची धाम का इतिहास बाबा 
नीम करौली महाराज के जीवन स ेजडु़ा हुआ 
ह।ै बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा 
था। उनका जन्म उत्तर प्रदशे के अकबरपरु गावं 
में एक ब्राह्मण परिवार में हआु था। बचपन से 
ही उनमें आध्यात्मिक प्रवतृ्ति दिखाई दने ेलगी 
थी। कहा जाता ह ै कि अल्प आय ुमें ही उन्हें 
ईश्वर के प्रति विशषे आकर्षण होन ेलगा था। 
मात्र ग्यारह वर्ष की आय ुमें उनका विवाह हआु, 
लकेिन सासंारिक जीवन कभी भी उन्हें परूी तरह 
आकर्षित नहीं कर पाया। यवुावस्था में ही उन्हें 
आत्मज्ञान की अनभुतूि हईु और उनका मन 
साधना तथा ईश्वर भक्ति में रमता चला गया। 
सन 1958 में उन्होंन ेगृहस्थ जीवन का त्याग 
कर साध ुवषे धारण किया और उत्तर भारत के 
विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करन ेलग।े इस दौरान 
लोग उन्हें अलग-अलग नामों स ेपकुारत ेथ।े 
कहीं व ेलक्ष्मण दास कहलाए, कहीं हाडंी वाले 
बाबा, कहीं तिकोनिया वाले बाबा तो कहीं तलयैा 

बाबा के नाम से प्रसिद्ध हएु। लकेिन जहा ंभी वे 
गए, वहा ंलोगों न ेउनके भीतर करुणा, प्रेम और 
दिव्यता का अनुभव किया। धीर-ेधीर े उनकी 
ख्याति दरू-दरू तक फैलन े लगी। बाबा नीम 
करौली के जीवन का सबस ेमहत्वपरू्ण अध्याय 
तब शरुू हआु जब वे हिमालय की तलहटी में 
स्थित इस रमणीय क्षेत्र में पहुचं।े प्रकृति की 
गोद में बस ेइस स्थान को दखेकर उन्होंन ेयहां 
साधना और सवेा का केंद्र स्थापित करन ेका 
निर्णय लिया। वर्ष 1964 में कैंची धाम आश्रम 
की स्थापना हईु। उसी वर्ष 15 जनू को यहां 
भगवान हनमुान की भव्य मरू्ति की प्राण प्रतिष ठ्ा 
की गई। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं 
था, बल् कि एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र का जन्म 
था, जो आन ेवाल ेसमय में विश्वभर के लोगों 
के लिए प्रेरणा का स्रोत बनन ेवाला था। बाबा 
नीम करौली का सपूंर्ण जीवन भगवान हनमुान 
की भक्ति को समर्पित था। व ेहनमुान जी को 
केवल एक दवेता नहीं, बल् कि सवेा, समर्पण 
और निष्काम कर्म का सर्वोच्च आदर्श मानत ेथ।े 
उनका मानना था कि जो व्यक्ति हनमुान जी की 
तरह अहकंार छोड़कर सवेा और भक्ति का मार्ग 
अपनाता ह,ै उसके जीवन में ईश्वर की कृपा 
अवश्य बरसती ह।ै यही कारण ह ैकि कैंची धाम 
में हनमुान जी का मदंिर विशषे महत्व रखता 
ह।ै यहा ंआने वाल ेश्रद्धाल ुपहल ेहनमुान जी 
के दर्शन करत ेहैं और फिर बाबा की समाधि पर 
जाकर आशीर्वाद प्राप्त करत ेहैं। आश्रम परिसर 

में प्रवशे करते ही एक अद्भुत आध्यात्मिक 
अनभुतूि होती ह।ै यहा ं भगवान श्रीराम, माता 
सीता, हनमुान जी और मां दरु्गा के संुदर मदंिर 
स्थित हैं। इन मदंिरों में निरतंर पजूा-अर्चना और 
भजन-कीर्तन का वातावरण बना रहता ह।ै बाबा 
नीम करौली की समाधि भी यहीं स्थित ह,ै जहां 
हजारों श्रद्धाल ुप्रतिदिन श्रद्धासमुन अर्पित करते 
हैं। बाबा की प्रतिमा के समक्ष बैठकर अनके 
लोग ध्यान करते हैं और अपन े जीवन की 
समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करत ेहैं। 
कैंची धाम की सबसे विशषे बात यह ह ैकि यहां 
आन ेवाल ेभक्त केवल धार्मिक अनषु ठ्ानों तक 
सीमित नहीं रहत,े बल् कि सवेा, प्रेम और मानवता 
के सदंशे को भी अपन ेजीवन में उतारने का 
प्रयास करत ेहैं। बाबा अक्सर कहा करते थ ेकि 
“सबस ेप्रेम करो, सबकी सवेा करो और भगवान 
को याद करो।” उनका यह सरल संदशे आज 
भी लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा 
ह।ै बाबा नीम करौली के जीवन से जडु़ी अनके 
चमत्कारिक कथाए ंश्रद्धालओुं के बीच प्रचलित 
हैं। उनके भक्त मानत ेहैं कि बाबा केवल एक 
सतं नहीं थ,े बल् कि एक सिद्ध महापुरुष थ,े जिन्हें 
लोगों के मन की बात बिना बताए ही ज्ञात हो 
जाती थी। कहा जाता ह ैकि व ेदूर बठेै भक्तों की 
समस्याओं का समाधान कर देत ेथ ेऔर संकट 
में फंस ेलोगों की रक्षा करत े थे। यही कारण 
ह ैकि उनके प्रति श्रद्धा रखन ेवालों की संख्या 
लगातार बढ़ती गई। बाबा की ख्याति केवल 

भारत तक सीमित नहीं रही। दनुिया की अनके 
प्रसिद्ध हस्तियां भी उनकी भक्त बनीं। तकनीकी 
जगत के महान उद्यमी Steve Jobs न ेअपने 
जीवन के कठिन दौर में भारत आकर बाबा 
के आश्रम की यात्रा की थी। बाद में Mark 
Zuckerberg न ेभी स्वीकार किया कि उन्हें 
भारत में इस धाम के बारे में विशषे जानकारी 
मिली थी। हॉलीवडु अभिनते्री Julia Roberts 
भी बाबा नीम करौली की शिक्षाओं से प्रभावित 
रही हैं। इन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की यात्राओं ने 
कैंची धाम को अतंरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में 
महत्वपरू्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध आध्यात्मिक 
लखेक Ram Dass का जीवन भी बाबा की 
कृपा से परूी तरह बदल गया था। बाबा ने उन्हें 
‘रामदास’ नाम दिया था। बाद में उन्होंन ेबाबा 
के जीवन और चमत्कारों पर आधारित पसु्तकें 
लिखीं, जिनके माध्यम से पश्चिमी दशेों में भी 
बाबा की ख्याति फैली। उनकी रचनाओं न ेलाखों 
लोगों को भारतीय अध्यात्म और भक्ति परंपरा से 
जोड़न ेका कार्य किया।
बाबा नीम करौली सदवै एक साधारण कंबल 
ओढ़े रहत े थ।े वह कंबल उनके सादगीपरू्ण 
जीवन और वरैाग्य का प्रतीक बन गया। आज 
भी श्रद्धाल ुबाबा को श्रद्धांजलि स्वरूप कंबल 
अर्पित करत े हैं। उनका विश्वास ह ै कि जिस 
प्रकार बाबा ने अपन ेजीवन में असंख्य लोगों 
को संरक्षण और प्रेम दिया, उसी प्रकार उनका 
यह प्रतीकात्मक कंबल भी भक्तों को सुरक्षा और 

आशीर्वाद प्रदान करता ह।ै
प्रत्येक वर्ष 15 जनू को कैंची धाम में प्रतिष ठ्ा 
दिवस अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया 
जाता ह।ै इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु दशे-
विदशे से यहां पहुचंते हैं। परेू आश्रम परिसर 
को फूलों से सजाया जाता ह।ै भजन, कीर्तन, 
हनमुान चालीसा पाठ और विशाल भडंारे का 
आयोजन होता ह।ै श्रद्धाल ुघटंों कतार में खड़े 
रहकर बाबा और हनमुान जी के दर्शन करते 
हैं। उस दिन परूा वातावरण भक्ति, प्रेम और 
आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठता ह।ै आज 
कैंची धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल् कि 
करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास का केंद्र 
बन चुका ह।ै यहां आन ेवाला व्यक्ति चाह ेकिसी 
भी धर्म, दशे या संस्कृति से जडु़ा हो, उसे एक 
ही संदशे मिलता ह—ैप्रेम, सेवा और ईश्वर 
स्मरण। यही बाबा नीम करौली की सबसे बड़ी 
शिक्षा थी और यही इस धाम की आत्मा भी ह।ै
हिमालय की शांत वादियों में स्थित यह पावन 
धाम आज भी उसी दिव्यता के साथ भक्तों को 
अपनी ओर आकर्षित कर रहा ह।ै यहां पहुचंकर 
ऐसा लगता ह ैमानो समय ठहर गया हो और मन 
सीधे ईश्वर की शरण में पहुचं गया हो। बाबा 
नीम करौली की कृपा, हनमुान जी की भक्ति 
और प्रकृति की अलौकिक छटा से आलोकित 
कैंची धाम वास्तव में उन विरल ेतीर्थों में से एक 
ह,ै जहां श्रद्धा केवल दिखाई नहीं दतेी, बल् कि हर 
श्वास में महसूस होती ह।ै

US-Iran Deal से इजरायल बाहर! 
क्या समझौते का होगा पालन, ट्रंप vs 

नेतन्याहू अब होने वाला है?
संजीवनी की खोज, कालनेमि का छल और तपोवन की अमर कथा

जहां आज भी सुनाई देती है ‘राम-राम’ की ध्वनि, बाबा नीम करौली और हनुमान कृपा का दिव्य धाम कैंची

भारत में सामान्यत: उत्पादों पर गुणवत्ता व उपयोग-
तिथि के दावों के बावजूद उसके सेहत से जुड़े सरोकार 
सवालों के घेरे में रहे हैं। यह आम धारणा बनी हुई है 
कि कुछ लोग मुनाफे के लिए सामान की एक्सपाइरी डेट 
दर्ज करने में हेरफेर करने तक से नहीं चूकते। यह भी 
विश्वास से नहीं कहा जा सकता है कि सामान में शामिल 
घटकों का विवरण ईमानदारी से लेबल पर दर्ज किया 
गया हो। गाहे-बगाहे मीडिया व उपभोक्ता अदालतों में 
ऐसे मामलों की गूंज रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 
संवेदनशील लोगों के जीवन पर सही लेबलिंग से आंच 
नहीं आ सकती। इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा 
और मानक प्राधिकरण यानी एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा 
कई खाद्य कंपनियों को गुमराह करने वाले ट्रेड नाम 
के इस्तेमाल और सेहत से जुड़े दावों के लिए नोटिस 
जारी करना, निश्चय ही एक स्वागतयोग्य कदम है। 
अक्सर प्रतिष्ठित उत्पाद वाली कंपनियों के लेबल 
लगाकर हल्के सामान बेचने के मामले भी उजागर होते 
हैं। हकीकत है कि आकर्षक पैकेजिंग के जरिये उत्पाद 
की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी को पार्श्व में डाल दिया 
जाता है। विडंबना यह है कि देश में ऐसा नियामक तंत्र 
विकसित नहीं हो पाया है जो लगातार जनहित में खाद्य 
उत्पादों की जांच-पड़ताल कर सके। निश्चित रूप से 
रेगुलेटरी संस्था की निगरानी सिर्फ कभी-कभार नोटिस 
जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह 
की कार्रवाई कुछ समय के लिए तो सुर्खियां बनती हैं 
लेकिन फिर लोगों को इसकी याद कम ही रह जाती है। 
इस तरह की पहल को ग्राहकों की सुरक्षा में पारदर्शिता, 
जवाबदेही और जागरूकता पर आधारित लगातार चलने 
वाले एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया जा सकता है। 
निश्चित रूप से लाखों भारतीयों के लिए खाने की चीजों 
पर लेबलिंग सेहत से जुड़ा मामला है। मसलन कशेरुक 
रोग से पीड़ित लोग ग्लूटेन से बचने के लिए लेबलिंग पर 
लिखी जानकारी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह उनकी 
आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है।
निस्संदेह, कई एलर्जी व रोगों से जूझने वाले लोगों 
को कुछ उत्पादों में मौजूद पदार्थों की वजह से लंबे 
समय तक रहने वाली परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन 
विडंबना यह है कि उत्पादों के लेबल पर आधी-अधूरी, 
अस्पष्ट जानकारी ही दी जाती है। अक्सर उत्पादों 
पर हेल्दी, नेचुरल और आयुर्वेद पद्धति पर आधारित 
जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को 
भ्रमित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता असमंजस की 
स्थिति में पड़ आते हैं। मधुमेह, एलर्जी और खानपान 
से जुड़े दूसरे परहेजों में अस्पष्ट व गलत जानकारी 
हानिकारक हो सकती है। उत्पादकों की ईमानदारी व 
उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भरोसा करना ग्राहकों के 
लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे भारतीय समाज में 
पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, देश 
में एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त आवश्यकता 
महसूस की जा रही है। दरअसल, देखने में आता है 
कि छोटे दुकानदार अपने नुकसान को बचाने के लिए 
उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। एक प्रतिबद्ध 
नैतिकता का अभाव इस मुनाफे के कारोबार में अक्सर 
नजर आता है। निस्संदेह, किसी उत्पाद के पैकेट में 
उल्लेखित जानकारी ग्राहक के समझने के लिए आसान 
होनी चाहिए। साथ ही बिना तथ्य व तार्किकता के 
सेहत से जुड़े दावे करने वाले उत्पादकों की जवाबदेही 
भी तय की जानी चाहिए। इसके लिये जरूरी है कि 
समय-समय पर इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया की 
औचक निगरानी व पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही 
बार-बार नियम तोड़ने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान 
भी होना जरूरी है। देश में कोशिश हो कि उपभोक्ता 
जागरूकता अभियान को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का 
हिस्सा बनाया जाए। इस अभियान में स्कूलों, हेल्थकेयर 
संस्थानों और विभिन्न मीडिया समूहों को आम लोगों 
का मार्गदर्शन करना चाहिए कि किसी उत्पाद में दर्ज 
न्यूट्रिशन लेबल को कैसे समझें। कैसे भ्रमित करने 
वाले दावों की पड़ताल करें। साथ ही कैसे वे सेहत 
के अनुकूल उत्पादों के विकल्प का चयन कर सकें। 
निश्चित रूप से एक जागरूक उपभोक्ता ही अनैतिक 
मार्केटिंग के खिलाफ बचाव की राह दिखा सकता है। 
खाद्य उत्पाद से जुड़े कारोबारियों को कानून के बजाय 
नैतिक दायित्वों के निर्वहन से कारोबार में शुचिता को 
बनाये रखनी चाहिए।

एसआईआर की तार्कि कता और विरोध का प्रश्न

हालांकि, 
एसआईआर 

नागरिकता की 
परीक्षा नहीं है, 

लेकिन इसके मार्फत 
‘नागरिकता की 

सीमित जांच’ का 
आधार बना सकता 

है। नागरिकता 
संशोधन कानून 

(सीएए) लागू होने 
के बाद से एक वर्ग 
के मन में संशय हैं। 
खबरें हैं कि बिहार 
और बंगाल की नई 

सरकारों ने घोषणा की 
है कि मतदाता सूची 
से जिनके नाम कट 

गए हैं, उन्हें सरकारी 
लाभ नहीं मिलेंगे।

हाल ही में ‘इंडिया’ गठबंधन ने पांच-सूत्री 
प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है 
कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 
(एसआईआर) अभियान को लेकर भारत 
के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। 
यह गठबंधन ‘एसआईआर’ को ‘वोट चोरी’ 
मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम 
कोर्ट ने ‘एसआईआर’ को लेकर चुनाव-
आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि 
ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? कांग्रेस 
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, 
हम इसे ‘वोट लूट’ की कोशिश मानते हैं। 
भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर 
पिछले कई दशकों से बहस में हैं। यह बहस 
अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ 
गई है। ‘एसआईआर’ के देश में दो दौर हो 
चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला 
दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से 
सितंबर, 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से 
दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन 
केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।
गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने 
‘एसआईआर’ के तीसरे दौर की भी घोषणा 
कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन 
केंद्रशासित प्रदेशों को कवर किया गया है। 
इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख 
और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश 
में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ 
इस प्रक्रिया को बहस नए सिरे से शुरू होगी, 
जिसकी अनुगूंज संसद के मॉनसून सत्र में 
सुनाई पड़ेगी।
शिकायतें पहले दौर के पहले से ही शुरू हो 
गई थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम 
कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख 
वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। 
वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, 
क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त 

न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर 
पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद 
भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 
प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी 
हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक 
न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है। सवाल है 
कि उनकी सुनवाई के लिए नागरिक-प्रशासन 
पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? 
चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि ‘लॉजिकल 
डिस्क्रिपेंसी’ के कारण कोई नाम ‘अनमैप्ड’ 
रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेज़ों में 
से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा 
जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना 
गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय 
लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह 
से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।
कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग 
ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त 
समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 
की मतदाता सूचियों तक पहुंच पाना आसान 
काम नहीं है। पुरानी सूचियां जिस तरीके से 
बनाई गईं हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड 

की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। 
सामान्य नागरिक कागज-पत्रों के आदी नहीं 
हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है।
देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त 
नहीं है। ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ को दूर करने 
के लिए दस्तावेज़ों को भी आसान बनाने की 
ज़रूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना 
नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद 
की जानी चाहिए। आयोग की वेबसाइट को 
सरल बनाने और इस काम को करने वाले 
बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की 
ज़रूरत भी है।
विरोधी-दलों ने इसे ‘वोट चोरी’ साबित 
करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। 
चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम 
की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस 
बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना 
होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे 
सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में 
लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस 
के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले 
ने कहा, ‘मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, 

इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल 
नहीं उठाऊंगी।’
सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और 
या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर 
अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा 
किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग 
को ‘एसआईआर’ कराने का अधिकार है 
ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या 
सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने 
स्थितियों को और बिगाड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं 
के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर 
दिया। वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को 
स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। 
हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची 
में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने 
से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ 
रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर 
की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के 
अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। सुप्रीम 
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग 
का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और 
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। यह बात भी 
निर्विवाद है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव 
आधारित हैं, वह सटीक और विश्वसनीय 
होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, 
इन सिद्धांतों या मान्यताओं पर सवाल नहीं 
उठाया है। इस बात को भी स्वीकार किया 
जाना चाहिए कि आयोग की भारत के 
लोकतांत्रिक विकास में अग्रणी भूमिका है। 
और यह भी कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, तीव्र 
शहरीकरण, अवैध सीमा पार आवागमन, 
मृत्यु की सूचना न देने और प्रविष्टियों की 
पुनरावृत्ति को देखते हुए मतदाता सूची की 
समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। 
लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है।
कमजोर मतदाताओं पर सबूत का बोझ 
डालना, एक बोझिल दस्तावेज-प्रणाली, 

समय-सीमा का कम होना और अपील प्रक्रिया 
के लिए समय-सीमा निर्धारित न करना सबसे 
ज्यादा चिंता के विषय हैं। अदालत के फैसले 
के बाद आयोग को असीमित प्रक्रियात्मक छटू 
मिल गई है। खासतौर से नागरिकता के मुद्दे 
पर भी, आयोग को मिली छटू को लेकर कुछ 
विशेषज्ञों ने चिता व्यक्त की है।
मतदाता सूची के पहले से देश में नागरिकता 
को लेकर बहस चल रही है। हालांकि, 
एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, 
लेकिन इसके मार्फत ‘नागरिकता की सीमित 
जांच’ का आधार बना सकता है। नागरिकता 
संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद 
से एक वर्ग के मन में संशय हैं। खबरें हैं कि 
बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा 
की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट 
गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।
अब मई के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध 
प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो 
रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (डेमोग्राफिक 
चेंज) का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए 
एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया 
है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त 
न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर 
हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को लाल 
किले के प्राचीर से ‘घुसपैठियों’ का उल्लेख 
करते हुए ऐसी समिति की आवश्यकता की 
घोषणा की थी।
ऐसे समय में जब ‘घुसपैठिया’ शब्द को लेकर 
भय का माहौल है, तब आम नागरिक के मन 
में चिंता के कारण बनते हैं। करीब-करीब 
ऐसा ही भय देशभर में काम कर रहे प्रवासी 
कामगारों के मन में है। बहुत से नहीं जानते 
कि उनके गृह-राज्य की सूची में उनका नाम 
है या नहीं। हाल में बंगाल में हुए चुनाव के 
समय प्रवासियों के बीच मची भगदड़ के पीछे 
एक भय यह भी था कि वोट नहीं डालेंगे, तो 
सुविधाएं कट जाएंगी।
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गाधंीनगर : मखु्यमतं्री श्री भपूेंद्र पटेल 
मगंलवार को नर्मदा नगर में राज्य सरकार 
के सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम गजुरात 
नर्मदा वलैी फर्टिलाइजर्स एडं केमिकल्स लिमि. 
(जीएनएफसी) के स्वर्ण जयंती महोत्सव के 
अतंर्गत आयोजित गरिमामय समारोह में मौजूद 
रह।े मखु्यमतं्री न ेइस सदंर्भ में यह स्पष्ट किया 
कि जीएनएफसी की पाचं दशकों की सफलता 
गजुरात के विकास, किसानों की समदृ्धि और 
आत्मनिर्भर भारत में योगदान की एक शानदार 
गाथा ह।ै मखु्यमतं्री श्री भपूेंद्र पटेल न ेइस मौके 
पर जीएनएफसी परिवार स ेआह्वान किया कि वह 
विकसित-आत्मनिर्भर भारत 2047 के सकंल्प 
में उत्कृष्ट योगदान के लिए, जीएनएफसी 
द्वारा तयैार मौजदूा 7 हजार करोड़ रुपए के 
विभिन्न प्रोजके्ट्स वाल ेअपन ेरोडमपै को 10 
गनुा बढ़ाकर 2047 तक 70 हजार करोड़ 
रुपए के प्रोजके्ट तक ल ेजाकर साकार करे। 
उन्होंन ेकहा कि राज्य सरकार न ेभी 6 रीजन 

में सर्वग्राही विकास के दीर्घकालिक विजन के 
साथ ‘विकसित भारत के लिए विकसित गजुरात 
2047’ का रोडमपै तयैार किया ह।ै प्रधानमतं्री 
श्री नरेन्द्र मोदी के सशुासन के निरंतर 12 वर्ष 
परेू होन ेतथा जीएनएफसी की गोल्डन जबुली, 
दोनों अवसरों के एक साथ आन ेको एक सुदंर 
समन्वय बतात े हएु मखु्यमतं्री ने कहा कि 
प्रधानमंत्री के नेततृ्व में 12 वर्ष में भारत दनुिया 
की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की 
दिशा में तजेी स ेआगे बढ़ रहा ह।ै

उन्होंन ेइस विकास यात्रा में देश के सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसय)ू के अहम योगदान 
का जिक्र करत े हएु कहा कि प्रधानमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी न ेपशेवेर नजरिए के साथ पीएसयू 
को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी के 
साथ ही लाभदायक भी बनाया है।
मखु्यमतं्री न े किसानों को उच्च गणुवत्ता यकु्त 
उर्वरक प्रदान करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने के 
साथ-साथ रसायन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर 
बनाने के लिए पर्यावरण सरंक्षण के साथ ही 

आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को 
परूा करने के उद्देश्य स े हुई जीएनएफसी की 
स्थापना की सराहना की। उन्होंने जीएनएफसी 
की नीम प्रोजके्ट के अतंर्गत नीम के बीज के तले 
का नीम कोटिग के रूप में उपयोग करने तथा 
नीम के तले स ेबने ऑर्गेनिक उत्पादों की पहल 
की भी प्रशसंा की। मखु्यमतं्री ने इस नीम प्रोजके्ट 
के तहत नीम के बीज एकत्र करने के काम में 
ग्रामीण महिलाओं के स्वय ंसहायता समहूों को 
शामिल करके लगभग 4.50 लाख स ेअधिक 
महिलाओं को आर्थिक रूप स ेस्वावलंबी करने 
के भगीरथ कार्य तथा भरूच जिले के 50 गांवों 
के सर्वांगीण विकास के लिए ‘50 विकसित 
गांव-विजन 2047’  की महत्वाकांक्षी पहल 
के लिए जीएनएफसी प्रबंधन को बधाई दी। 
मखु्यमतं्री ने इस अवसर पर जीएनएफसी स्वर्ण 
जयतंी उत्सव के एक हिस्से के तौर पर नर्मदा 
नगर टाउनशिप में नमो वडवन (नमो बरगद 
वन), मियावाकी फॉरसे्ट और ऑक्सीजन पार्क 

का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने कम्युनिटी 
साइसं सेंटर का उद्घाटन और जीएनएफसी की 
50 वर्षों की सफलता गाथा को उजागर करने 
वाली कॉफी टेबल बकु का विमोचन भी किया।
गजुरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एडं केमिकल्स 
लिमिटेड के गोल्डन जबुली महोत्सव के अवसर 
पर जीएनएफसी के चयेरमैन और राज्य के 
मखु्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने 1991 में 
गजुरात में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हुई 
अपनी नियकु्ति के समय ‘गजुरात दर्शन टूर’ के 
तहत किए गए जीएनएफसी के दौर ेकी याद ताजा 
की। उन्होंने जीएनएफसी के गौरवपूर्ण सफर के 
बार ेमें जोर देकर बताया कि कंपनी ने अतीत के 
विजन की तलुना में आज काफी बड़ी प्रगति की 
है। कंपनी की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए 
उन्होंने लगभग 2,73,000 शयेर होल्डर्स, सभी 
अधिकारियों, कर्मचारियों, सप्लायरों और कंपनी 
के नवनिर्माण में डिजाइन, कॉन्ट्रेक्ट या पसीना 
बहाने वाल ेछोटे-बड़े श्रमिकों की महेनत की 

सराहना की। मखु्य सचिव सह चयेरमनै ने 
विजन 2047 और भविष्य की योजनाओं का 
रोडमपै बतात े हुए कहा कि गुजरात सरकार 
की सभी कंपनियों ने ‘विजन 2047’ डॉक्यूमेंट 
मजंरू किया है। आज जीएनएफसी के लगभग 
सात हजार प्रोजके्ट्स कार्यरत हैं। उन्होंने आगे 
कहा कि भविष्य में कंपनी वैश्विक रुझानों के 
साथ ताल मिलाकर कंसोलिडट, एक्सपांड एडं 
डाइवर्सिफाई यानी मजबतूीकरण, विस्तार और 
विविधिकरण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। 
साथ ही, जीएनएफसी कंपनी ने कॉर्पोरटे-
सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 
अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जसै ेक्षेत्रों 
में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके 
प्रतीक के रूप में कंपनी ने ‘विकसित भारत’ के 
लक्ष्य के अतंर्गत भरूच जिल ेके 50 गांवों को 
दत्तक लकेर विकसित गांव बनाने का सकंल्प 
किया है। नई औद्योगिक नीति 2026 और 
आत्मनिर्भरता की चर्चा करत ेहुए उन्होंने कहा 

कि मखु्यमतं्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित की गई 
नई उदार औद्योगिक नीति में 25 से 30 फीसदी 
तक के इटंेंसिव का प्रावधान ह।ै इसके चलते 
जीएनएफसी के प्रोजके्ट्स की वायबिलिटी को 
बड़ी गति मिलगेी और @2047 के लक्ष्यों 
को समय स ेपहल ेहासिल किया जा सकेगा। 
जीएनएफसी के प्रबधं निदशेक श्री राजकुमार 
बनेिवाल ने स्वागत भाषण में जीएनएफसी की 
निरतंर प्रगति के बार ेमें विस्तार से जानकारी दी 
और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस 
अवसर पर जलापरू्ति मतं्री श्री ईश्वरभाई पटेल, 
सांसद श्री मनसखुभाई वसावा, जिला पचंायत 
अध्यक्ष श्रीमती डिपलबने राज, विधायक 
सर्वश्री रमशेभाई मिस्त्री, दवेकिशोरदास स्वामी, 
अरुणसिहं राणा, रितशेभाई वसावा, जिला 
कलके्टर डॉ. नवनाथ गव्हाणे, जीएनएफसी के 
स्वततं्र निदेशक श्री अजय खर ेऔर शेयरधारकों 
सहित कई अधिकारी, कर्मचारी, सप्लायर्स और 
अन्य आमतं्रित मौजदू रह।े

गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में आम 
की बहार दिखाई देने लगती है। फलों का 
राजा कहलाने वाला आम अपने स्वाद, 
सुगंध और पौष्टिक गुणों के कारण हर उम्र 
के लोगों की पहली पसंद होता है। रसीले 
और मीठे आम का आनंद लेने के बाद 
अधिकांश लोग उसके छिलकों को बेकार 
समझकर फेंक देते हैं। लेकिन बहुत कम 
लोग जानते हैं कि जिन छिलकों को हम 
कूड़े में डाल देते हैं, उनमें प्राकृतिक सौंदर्य 
को निखारने के अद्भुत गुण छिपे होते हैं।
आम के छिलके विटामिन ए, विटामिन 
सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर 
और कई महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों से भरपूर 
होते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग 
त्वचा की देखभाल में प्रभावी रूप से किया 
जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य उपचारों में 
आम के छिलकों का प्रयोग न केवल त्वचा 
को स्वस्थ और चमकदार बनाता है, बल्कि 
यह रासायनिक उत्पादों के उपयोग को भी 
कम करता है। सबसे अच्छी बात यह है 
कि इसके लिए अतिरिक्त खर्च करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती।
यदि आप प्राकृतिक फेस पैक तैयार 
करना चाहते हैं तो ताजे आम के छिलकों 
का उपयोग कर सकते हैं। आम के ताजे 
छिलकों को थोड़ा-सा पानी डालकर पीस 
लें। इसके चार चम्मच पेस्ट में दो चम्मच 
शहद और एक चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा 
मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को चेहरे 
और गर्दन पर लगाकर लगभग दस से पंद्रह 
मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों 
से मसाज करते हुए ताजे पानी से चेहरा 

धो लें। यह पैक त्वचा को नमी प्रदान 
करता है, रंगत निखारता है और चेहरे को 
प्राकृतिक चमक देता है।
आम के छिलकों को सीधे चेहरे पर भी 
इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजे छिलके 
के अंदरूनी भाग को चेहरे पर दस से पंद्रह 
मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद 
साफ पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा 
में ताजगी आती है और थकान दूर होती 
है। नियमित रूप से ऐसा करने पर त्वचा 
अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखाई देने 
लगती है।
त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने 
के लिए आम के छिलके एक बेहतरीन 
प्राकृतिक एक्सफोलिएटर का काम करते 
हैं। इसके लिए आम के छिलकों को धूप 
में अच्छी तरह सुखा लें। जब वे पूरी तरह 
कुरकुरे हो जाएं तो उन्हें पीसकर महीन 
पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में गुलाब 
जल या कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट 
तैयार करें। इस मिश्रण को चेहरे और 
गर्दन पर लगाकर गोलाकार गति में हल्की 

मालिश करें। लगभग 
दस मिनट बाद ताजे 
पानी से धो लें। 
इससे त्वचा की मृत 
कोशिकाएं हटती हैं, 
रोमछिद्र साफ होते हैं 
और त्वचा कोमल एवं 
मुलायम बनती है।
आजकल बाजार 
में उपलब्ध 
अधिकांश स्क्रब 
और एक्सफोलिएटिंग 

उत्पादों में रासायनिक तत्व होते हैं, जो 
संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा 
सकते हैं। इसके विपरीत आम के छिलकों 
से बना स्क्रब पूरी तरह प्राकृतिक होता है 
और त्वचा को बिना किसी दुष्प्रभाव के 
साफ करता है। यदि आप घरेलू स्क्रब 
बनाना चाहते हैं तो सूखे आम के छिलकों 
का पाउडर तैयार कर लें। इसमें थोड़ा-सा 
कॉफी पाउडर मिला दें। यदि आपकी त्वचा 
शुष्क है तो कुछ बूंदें नारियल तेल की भी 
मिला सकते हैं। इस मिश्रण से चेहरे और 
शरीर की त्वचा को हल्के हाथों से स्क्रब 
करें। यह त्वचा को गहराई से साफ करता 
है और उसमें नई चमक लाता है।
जिस दिन आप इस प्राकृतिक स्क्रब का 
उपयोग करें, उस दिन साबुन या किसी 
अन्य क्लीन्ज़र का उपयोग न करें। इससे 
त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी बनाए रखती 
है और अधिक मुलायम महसूस होती है।
गर्मियों में धूप के कारण त्वचा पर टैनिंग 
की समस्या आम हो जाती है। लंबे 

समय तक धूप में रहने से त्वचा का रंग 
गहरा पड़ जाता है और उसकी प्राकृतिक 
चमक कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में 
आम के छिलके एक प्रभावी प्राकृतिक 
उपाय साबित हो सकते हैं। आम के 
सूखे छिलकों का पाउडर लेकर उसमें 
थोड़ा-सा मॉइस्चराइजिंग लोशन मिलाएं 
और प्रभावित हिस्सों पर लगाएं। लगभग 
पंद्रह मिनट बाद पानी से धो लें। आम 
के छिलकों में मौजूद विटामिन सी और 
विटामिन ई त्वचा को पोषण देते हैं और 
टैनिंग कम करने में सहायता करते हैं।
टैनिंग दूर करने का एक और सरल उपाय 
यह है कि ताजे या हल्के उबले हुए आम 
के छिलकों को दूध या मलाई में डुबोकर 
प्रभावित त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ें। 
लगभग पंद्रह से बीस मिनट तक यह 
प्रक्रिया करने के बाद त्वचा को साफ 
पानी से धो लें। इससे त्वचा को गहराई 
से नमी मिलती है और धूप से प्रभावित 
भाग धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है। 
यदि त्वचा अधिक टैन हो गई हो तो सूखे 
आम के छिलकों के पाउडर में दो चम्मच 
दही मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें। इसे 
प्रभावित त्वचा पर लगाकर दस मिनट तक 
हल्के हाथों से स्क्रब करें और फिर धो लें। 
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और आम के 
छिलकों के पोषक तत्व मिलकर त्वचा की 
रंगत सुधारने में मदद करते हैं। आम के 
छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा 
को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने में 
भी सहायक माने जाते हैं। नियमित उपयोग 
से त्वचा की लोच बनी रहती है और वह 

अधिक स्वस्थ दिखाई देती है। साथ ही 
इनमें मौजूद विटामिन त्वचा को पोषण 
प्रदान कर प्राकृतिक चमक बनाए रखने में 
मदद करते हैं। आज जब लोग प्राकृतिक 
और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली 
अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तब आम 
के छिलकों का पुनः उपयोग एक अच्छा 
उदाहरण बन सकता है। यह केवल सौंदर्य 
बढ़ाने का उपाय ही नहीं, बल्कि ‘जीरो 
वेस्ट लाइफस्टाइल’ की दिशा में एक 
छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम भी है। जिन 
वस्तुओं को हम अनुपयोगी समझकर फेंक 
देते हैं, वे कई बार हमारे लिए उपयोगी 
सिद्ध हो सकती हैं। आम के छिलकों का 
उपयोग केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित 
नहीं है। इन्हें जैविक खाद बनाने, पौधों के 
लिए पोषक तत्व तैयार करने तथा घरेलू 
बागवानी में भी प्रयोग किया जा सकता 
है। इस प्रकार हम पर्यावरण संरक्षण में 
भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगली 
बार जब आप आम का आनंद लें, तो 
उसके छिलकों को कूड़ेदान में फेंकने से 
पहले एक बार अवश्य सोचें। ये साधारण 
दिखने वाले छिलके आपकी त्वचा को 
प्राकृतिक चमक देने, टैनिंग कम करने, 
मृत कोशिकाओं को हटाने और त्वचा को 
स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 
प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं, उनका 
सही उपयोग करके हम बिना अधिक खर्च 
के सुंदर और स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं।
लेखिका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य 
विशेषज्ञ हैं और “हर्बल क्वीन” के नाम से 
लोकप्रिय हैं।

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 
मंगलवार को भरूच जिले के विलायत 
में लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन और ग्रासिम 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित 
अत्याधुनिक सीपीवीसी रेजिन उत्पादन 
प्लांट का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी 

नेतृत्व अंतर्गत भारत विकास की राजनीति 
के नए युग में प्रवेश कर चुका है और 
गुजरात को उनके नेतृत्व का ढाई दशक 
से अधिक समय का लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने 
हमेशा विकासोन्मुख नीतियों, मजबूत 
इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योग-अनुकूल 
दृष्टिकोण के माध्यम से देश-विदेश के 

निवेशकों का विश्वास जीता है। वाइब्रेंट 
गुजरात समिट के माध्यम से राज्य 
ने विकास के नए द्वार खोले हैं। आज 
पानी, रोड नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और 
औद्योगिक सुविधाओं के क्षेत्र में गुजरात 
देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।
उन्होंने कहा कि गुजरात केवल औद्योगिक 
विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि 
सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को 
भी समान प्राथमिकता देता है। राज्य 
सरकार की सुदृढ़ योजना और प्रगतिशील 

नीतियों के परिणामस्वरूप गुजरात की 
पहचान एक विश्वसनीय पॉलिसी-ड्रिवन 
स्टेट के रूप में बनी है। भरूच जिले के 
विलायत में स्थापित यह अत्याधुनिक 
सीपीवीसी रेजिन प्लांट विकास को नई 
दिशा देगा। गुजरात देश के केमिकल क्षेत्र 
में लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी रखता है 
और ऐसे नए उद्योग राज्य की औद्योगिक 
शक्ति को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य 
सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति-

2026 गुजरात के विकास के इतिहास 
में नया अध्याय जोड़ेगी। उद्योग, निवेश 
और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली 
नीतियों के माध्यम से राज्य को वैश्विक 
मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में और अधिक 
सशक्त बनाया जाएगा।
उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 
मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल 
फॉर लोकल’ के मंत्र को साकार करने 
वाली ऐसी परियोजनाएं अब ‘मेक 
फॉर वर्ल्ड’ के विजन को भी गति दे 

रही हैं। गुजरात की मजबूत औद्योगिक 
इकोसिस्टम और निवेशक-अनुकूल 
वातावरण के कारण अनेक राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में निवेश के 
लिए आगे आ रही हैं। ऐसे बड़े औद्योगिक 
प्रकल्प केवल रोजगार के अवसर ही नहीं 
पैदा करते, बल्कि एमएसएमई इकाइयों, 
स्थानीय उद्योगों और सप्लाई चेन से जुड़े 
अनेक क्षेत्रों को भी विकास के नए अवसर 
प्रदान करते हैं। इस प्रकार के निवेश 
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री ने उद्योगों से पर्यावरण के प्रति 
अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सस्टेनेबल 
और भविष्योन्मुखी विकास मॉडल 
अपनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने 
कहा कि पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक 
विकास के बीच संतुलन स्थापित करके 
ही सर्वांगीण और टिकाऊ विकास हासिल 
किया जा सकता है।
इस अवसर पर आदित्य बिड़ला समूह 
के ग्लोबल केमिकल्स बिजनेस हेड एवं 
सीईओ श्री जयंत धोबले ने कहा, “यह 
परियोजना ग्रासिम की मैन्युफैक्चरिंग और 
क्रियान्वयन क्षमता को लुब्रिजोल की 
अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती 
है। इसके माध्यम से भारतीय बाजार को 
विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली 

सीपीवीसी सामग्री उपलब्ध होगी तथा 
देश में स्केलेबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग 
क्षमता के विकास को गति मिलेगी।”
उन्होंने कहा कि लुब्रिजोल भारत में अपने 
सभी उत्पादन इकाइयों में सुरक्षा और 
पर्यावरण संरक्षण के सर्वोच्च मानकों 
का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। 
जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण 
अनुकूल उत्पादन पद्धतियों और वैश्विक 
सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम 
से कंपनी टिकाऊ औद्योगिक विकास को 
प्रोत्साहन दे रही है।
लुब्रिजोल की सीईओ सुश्री रेबेका लिबर्ट 
ने लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन की विशेषताओं 
तथा भारत, विशेष रूप से गुजरात में 
अपने संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्यों 
का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी की 
विशेषताओं तथा उसके उन उत्पादों 
के बारे में विस्तार से जानकारी दी जो 
गतिशीलता, स्वास्थ्य और आधुनिक 
जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 
टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने 
जोड़ा कि गुजरात में यह प्लांट स्थापित 
कर कंपनी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प 
को साकार करने में अपना योगदान देगी।
लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन और ग्रासिम 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित 
विश्वस्तरीय क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल 

क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन उत्पादन 
प्लांट भारत में सीपीवीसी उत्पादन के 
लिए सबसे अधिक स्केलेबल और 
एकीकृत उत्पादन व्यवस्थाओं में से एक 
नई व्यवस्था के रूप में उभरा है, जो 
उच्च गुणवत्ता वाले प्लंबिंग और पाइपिंग 
समाधान क्षेत्र में कंपनी के नेतृत्व को और 
मजबूत बनाता है।
इस प्लांट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर 
उच्च गुणवत्ता वाले सीपीवीसी रेजिन और 
कंपाउंड्स का उत्पादन किया जाएगा, 
जिनका उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक 
और औद्योगिक क्षेत्रों में पाइप और 
फिटिंग्स के निर्माण में किया जाता है। 
यह एकीकृत उत्पादन ढांचा सप्लाई चेन 
को मजबूत करेगा तथा देश में सुरक्षित 
जल आपूर्ति और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के 
लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करेगा।
इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री मनोज 
कुमार दास, भरूच जिला पंचायत की 
अध्यक्ष श्रीमती डिम्पलबेन राज, वागरा 
के विधायक श्री अरुणसिंह राणा, जिला 
कलेक्टर डॉ. नवनाथ गोव्हाणे, पुलिस 
अधीक्षक श्री अक्षयराज मकवाणा, जिले 
के अग्रणी श्री प्रकाशभाई मोदी सहित 
स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के 
वरिष्ठ अधिकारी तथा कंपनी के प्रतिनिधि 
उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय 
पाण्डेय ने मुंबई स्थित मुख्यालय में 
विभिन्न मंडलों के कर्मचारियों को उनके 
उत्कृष्ट संरक्षा कार्यों के लिए सम्मानित 
किया। इन कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता, 
त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा 
के माध्यम से सुरक्षित एवं निर्बाध रेल 
परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। सम्मानित कर्मचारियों में 
वडोदरा मंडल के श्री रामकिशन मीना, 
लोको पायलट (गुड्स) एवं श्री विजय 
प्रकाश यादव,सहायक लोको पायलट/ 
वडोदरा भी शामिल हैं, जिन्हें रेलवे संरक्षा 
के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के 
लिए महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार (GM 
Safety Award) से सम्मानित किया 
गया है।
पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के 
जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना 
द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 
*श्री रामकिशन मीना*,लोको पायलट 
(गुड्स), दिनांक 18.04.2026 को 
DFCCIL खंड से होकर गुजरने वाली 
VDLR/BCNE ट्रेन के संचालन के 
दौरान, न्यू उधना स्टेशन से गुजरते समय 
संबंधित कर्मचारी ने गति संकेतक पर 
अचानक 30 किमी/घंटा की गति सीमा 
प्रदर्शित होते हुए देखा। उल्लेखनीय है 
कि इस संबंध में पूर्व में कोई चेतावनी 
आदेश जारी नहीं किया गया था। स्थिति 
की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए उन्होंने 
अत्यंत सतर्कता, सूझबूझ एवं तत्परता 

का परिचय देते हुए बिना किसी विलंब के 
ट्रेन की गति को सुरक्षित रूप से निर्धारित 
सीमा तक नियंत्रित कर लिया। उनकी 
इस समयोचित एवं विवेकपूर्ण कार्रवाई के 
परिणामस्वरूप सुरक्षा नियमों का पूर्णतः 
अनुपालन सुनिश्चित हुआ तथा किसी भी 
संभावित असुरक्षित स्थिति को प्रभावी रूप 
से टाल दिया गया। 
*श्री विजय प्रकाश यादव*,सहायक 
लोको पायलट/ वडोदरा, दिनांक 
18.04.2026 को दहेज में लोको संख्या 
38195 (ASN) का कार्यभार ग्रहण 
करने हेतु अग्रसर होते समय, यार्ड में 
लोको में प्रवेश करते हुए संबंधित कर्मचारी 
ने पैंटोग्राफ में तीव्र चमक (फ्लैश) देखी। 
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने 
अत्यंत सतर्कता एवं तत्परता का परिचय 
देते हुए लोको को तत्काल रोक दिया 
तथा पैंटोग्राफ को नीचे कर दिया। साथ 
ही, घटना की सूचना उन्होंने तुरंत संबंधित 
टीएलसी/सीटीओ, बीआरसी को प्रदान 
की। पश्चात पश्चात संयुक्त निरीक्षण में 
यह पाया गया कि उक्त समस्या ओएचई 
के अपर्याप्त रखरखाव के कारण उत्पन्न 
हुई थी, जिससे संपर्क तार में घिसाव/दोष 
विकसित हो गया था।

उनकी समयोचित सतर्कता एवं त्वरित 
कार्रवाई के फलस्वरूप लोको एवं ओएचई 
उपकरण को संभावित गंभीर क्षति से 
सुरक्षित रखा जा सका तथा एक संभावित 
असुरक्षित स्थिति को प्रभावी रूप से टाल 
दिया गया।  
महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने 
पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सराहना 
करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा, सजगता 
एवं कार्य के प्रति समर्पण पश्चिम रेलवे की 
मजबूत संरक्षा संस्कृति का प्रतीक है तथा 
अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है।
वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके 
ने भी श्री रामकिशन मीना एवं श्री विजय 
प्रकाश यादव को इस उपलब्धि के लिए 
बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट संरक्षा कार्य 
की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी 
प्रकार सतर्कतापूर्वक कार्य करते रहने हेतु 
प्रोत्साहित किया।
वडोदरा मंडल को अपने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ 
एवं सजग कर्मचारियों पर गर्व है, जो 
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी त्वरित एवं 
विवेकपूर्ण निर्णय लेकर रेल संचालन की 
सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा यात्रियों, 
रेलवे संपत्ति एवं रेल यातायात की सुरक्षा 
में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री 
रामाश्रय पाण्डेय ने आज 16 जून, 
2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर 
चल रहे पुनर्विकास कार्यों का जायजा 
लिया तथा अहमदाबाद-वडनगर 
रेलखंड का व्यापक संरक्षा निरीक्षण 
किया। इस दौरान उन्होंने रेल नेटवर्क 
के आधुनिकीकरण, आधारभूत 
संरचना के विकास तथा यात्री सुरक्षा 
से संबंधित विभिन्न पहलुओं की 
समीक्षा की।
महाप्रबंधक ने अहमदाबाद स्टेशन पर 
निर्माणाधीन साउथ ब्लॉक का दौरा 
कर कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। 
उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 9 एवं 10 
के साथ-साथ बुलेट ट्रेन स्टेशन के 
नीचे निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म संख्या 11 
एवं 12 के कार्यों का भी अवलोकन 
किया।
मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद 
(DRM) श्री वेद प्रकाश ने 
महाप्रबंधक श्री पाण्डेय को अहमदाबाद 

स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों, 
यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण 
एवं आधारभूत संरचना के उन्नयन 
के संबंध में विस्तार से अवगत 

कराया। मुख्य परियोजना प्रबंधक 
(आरएलडीए) श्री संजीव कुमार 
ने स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की 
मास्टर प्लान, विभिन्न चरणों में किए 

जा रहे निर्माण कार्यों तथा वर्तमान 
प्रगति से संबंधित विस्तृत जानकारी 
दी। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत 
प्रस्तावित यात्री सुविधाओं, स्टेशन 
भवन, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी 
एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास 
कार्यों की जानकारी भी साझा की। 
महाप्रबंधक ने कार्यों की गुणवत्ता एवं 
समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने 
के निर्देश देते हुए अधिकारियों को 
परियोजना को निर्धारित समय सीमा 
के भीतर पूर्ण करने हेतु आवश्यक 
समन्वय बनाए रखने पर बल दिया।
इसके पश्चात श्री पाण्डेय ने 
अहमदाबाद-वडनगर रेलखंड का 
विडो ट्रेलिंग संरक्षा निरीक्षण किया। 
निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, 
लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट्स एवं क्रॉसिग्स 
सहित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं 
का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने 
रेल पथ की स्थिति, परिचालन दक्षता 
तथा संरक्षा मानकों का आकलन 

करते हुए संबंधित अधिकारियों को 
संरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने 
के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
वडनगर रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक 
ने यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा 
व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने 
स्टेशन के रिले रूम, रूट रिले 
इंटरलॉकिंग (RRI), मास्टर कबेिन, 
बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, 
प्लेटफॉर्म तथा कैफेटेरिया का बारीकी 
से निरीक्षण किया। पर्यावरण संरक्षण 
के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित 
करते हुए उन्होंने वडनगर स्टेशन 
परिसर में वृक्षारोपण भी किया।
इस निरीक्षण के दौरान अहमदाबाद 
मंडल के मंडल रेल प्रबंधक 
(डीआरएम) श्री वेद प्रकाश, रेल 
भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) 
के मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री 
संजीव कुमार सहित मुख्यालय एवं 
मंडल के अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी 
उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर 
दिनांक 15 जून, 2025 (सोमवार) को 
मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा की प्रेरणा 
से अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक 
शर्मा की अध्यक्षता में “69वीं पेंशन 
अदालत” का सफल आयोजन किया गया। 
इस पेंशन अदालत में मंडल से सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित विभिन्न 
समस्याओं का समाधान किया गया। 
पेंशन भुगतान आदेश (PPO), फिक्स्ड 
मेडिकल एलाउन्स, पारिवारिक पेंशन, 
PPO में पता बदलना सहित पेंशन से जुड़े 
ब्रॉडगेज वर्कशॉप के 4 मामले और मंडल 
कार्यालय के 29 मामलों सहित कुल 33 
मामलों का तत्परता एवं संतोषजनक ढंग 
से निपटारा किया गया।
भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य 
प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया 

कि पेंशन अदालत को सफल बनाने में 
कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, निपटारा 
शाखा एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की टीम की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके समन्वित 
प्रयासों से सभी मामलों का समयबद्ध 
निस्तारण संभव हो सका।
पेंशन से संबंधित मामलों के शीघ्र 
समाधान एवं त्वरित कार्यवाही के लिए 

“ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स 
एसोसिएशन” तथा “अखिल 
भारतीय रेलवे पेंशनर्स कल्याण 
महासंघ (All India 
Railway Pensioners 
Welfare Federation)” 
द्वारा प्रशासन के प्रयासों की 
सराहना करते हुए आभार 
व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर श्री हुबलाल 
जगन (वरिष्ठ मंडल कार्मिक 

अधिकारी), श्री हरिश जनसारी (मंडल 
वित्त प्रबंधक), श्री संतोष कुमार वर्मा 
(सहायक कार्मिक अधिकारी), श्री 
जगदीश प्रसाद (वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी 
– ब्रॉडगेज वर्कशॉप) एवं श्री संजय 
सक्सेना (सहायक मंडल वित्त प्रबंधक) 
सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भावनगर रेलवे मंडल पर आयोजित 69वीं पेंशन 
अदालत में पेंशन संबंधी 33 मामलों का हुआ निपटारा

आम के छिलकों में छिपा है प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना- शहनाज़ हुसैन

सुदृढ़ योजना, निवेशक अनुकूल नीतियों और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के बल पर गुजरात एक 
विश्वसनीय पॉलिसी-ड्रिवन स्टेट के रूप में स्थापित हुआ ह ै: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटले

8विलायत का विश्वस्तरीय सीवीपीसी रेजिन 
प्लांट गुजरात के ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ विजन को देगा नई 
गति : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
8मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से भरूच 
जिले के विलायत में लुब्रिजोल और ग्रासिम इंडस्ट्रीज 
द्वारा स्थापित अत्याधुनिक सीवीपीसी रेजिन प्लांट का 
लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
•8‘मेक इन इंडिया’ से ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ की ओर गुजरात की औद्योगिक यात्रा में एक 
और महत्वपूर्ण मील का पत्थर
•8देश के केमिकल क्षेत्र में गुजरात की लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी उसकी 
औद्योगिक शक्ति का प्रतिबिंब
•8नए निवेशों से रोजगार, एमएसएमई, सप्लाई चेन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को 
मिलेगी नई गति
•8आधुनिक टेक्नोलॉजी और वैश्विक मानकों वाला सीपीवीसी प्लांट आत्मनिर्भर भारत 
के संकल्प को और मजबूत करेगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में गरिमामय ढंग से मनाया गया जीएनएफसी का स्वर्ण जयंती महोत्सव
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित-आत्मनिर्भर भारत 2047 के संकल्प में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीएनएफसी द्वारा तैयार रोडमैप को तीव्र गति से साकार करने का आह्वान किया
गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में

•8नर्मदा नगर टाउनशिप में नमो वडवन-मियावाकी 
फॉरेस्ट और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण 
•8मुख्यमंत्री ने किया नर्मदा नगर कम्युनिटी साइंस सेंटर 
का लोकार्पण
•8भरूच जिले के 50 गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 
‘50 विकसित गांव-विजन 2047’ की महत्वाकांक्षी पहल 

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
•8प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेशेवर दृष्टिकोण के 
साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक कुशल, 
पारदर्शी और लाभदायक बनाया है
•8जीएनएफसी की पांच दशकों की सफलता गुजरात 
के विकास, किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में 
योगदान की अनन्य गाथा है
•8जीएनएफसी ने नीम प्रोजेक्ट के जरिए 4.50 लाख से 
अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने 
का भगीरथ कार्य किया है

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास एवं अहमदाबाद-वडनगर रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण

रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य : वडोदरा मंडल के दो कर्मचारीयों 
को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक दवारा सम्मानित
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गांधीनगर : श्रम, कौशल विकास एवं 
रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया ने 
स्पीपा, गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय 
कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कहा 
कि श्रम नीति केवल प्रशासनिक स्तर तक 
सीमित न रहकर प्रत्येक श्रमिक परिवार 
और उसके बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। 
‘सुरक्षित प्रवासन और बाल मजदूरी 
उन्मूलन’ एक सामाजिक, आर्थिक और 
मानवीय कर्तव्य है, जिसे हम सभी को 
मिलकर निभाना है।
12 जून – विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 
के संदर्भ में बाल मजदूरी रोकथाम, बाल 
अधिकारों के संरक्षण और बच्चों के 
सर्वांगीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों 
पर केंद्रित दो दिवसीय अंतर्राज्यीय 
चर्चा का आयोजन मंगलवार को स्पीपा, 
गांधीनगर में श्रम, कौशल विकास एवं 
रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया 
की विशेष उपस्थिति में किया गया।
भारत की निरंतर विकास यात्रा में प्रवासी 
श्रमिकों के असाधारण योगदान की 
सराहना करते हुए मंत्री श्री कुंवरजीभाई 
बावळिया ने कहा कि देश के उद्योगों, 

निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र 
का विकास प्रवासी श्रमिकों की मेहनत 
पर आधारित है, जो राष्ट्र निर्माण के 
वास्तविक आधारस्तंभ हैं। गुजरात जैसे 
प्रगतिशील और औद्योगिक राज्य में भी 
विभिन्न राज्यों से लाखों श्रमिक रोजगार 
के लिए आते हैं और राज्य की आर्थिक 
प्रगति में सहभागी बनते हैं।
मंत्री श्री बावळिया ने जोड़ा कि इस 
प्रवासन के साथ अनेक चुनौतियां भी जुड़ी 
हुई हैं। जब कोई श्रमिक परिवार एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तब 
उनके बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, 
स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और कई 
बार वे सामाजिक सुरक्षा तथा बाल संरक्षण 
से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां 
बाल मजदूरी, बाल तस्करी और शोषण 
जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देती हैं। 
इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए 
केंद्र और राज्य सरकार अनेक बहुआयामी 
एवं सक्रिय प्रयास कर रही हैं। राज्य में 
बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए 
जिला स्तर पर कार्यरत टास्क फोर्स को 
अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया गया 

है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी 
विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर बच्चों 
के बचाव, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की 
प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाया गया है। 
श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण, व्यापक 
जागरूकता कार्यक्रमों और सामाजिक 
सुरक्षा योजनाओं के विस्तार पर विशेष 
जोर दिया जा रहा है।
इस अवसर पर मंत्री ने दृढ़ विश्वास 
व्यक्त करते हुए कहा कि बाल मजदूरी 
का उन्मूलन केवल कानूनों के क्रियान्वयन 
से संभव नहीं होगा। इसके लिए यह 
सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, 
स्वास्थ्य सुविधाएं और विकास के समान 
अवसर प्राप्त हों। श्री बावळिया ने विश्वास 
व्यक्त करते हुए कहा कि “आइए, हम 
सभी मिलकर संकल्प लें कि प्रत्येक प्रवासी 
श्रमिक परिवार को अधिक सम्मानजनक 

जीवन मिले और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, 
सुरक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य का अधिकार 
प्राप्त हो।”
इस अवसर पर गुजरात राज्य बाल 
अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष 
श्रीमती धर्मिष्ठाबेन गज्जर ने कहा कि 
बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं 
है, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों, सपनों 
और उनके भविष्य पर सीधा प्रहार है। 
देश के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरक्षण और गरिमापूर्ण 
जीवन जीने का समान अधिकार है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 
मोदी के वर्ष 2047 के ‘विकसित भारत’ 
के सपने को साकार करने के लिए आज 
के बच्चों का शिक्षित और सुरक्षित होना 
अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, 
सबका विकास, सबका विश्वास और 
सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात 

करना होगा। देश का कोई भी बच्चा 
मजबूरी में श्रम करने के लिए विवश न हो, 
इस उद्देश्य से सरकार, सामाजिक नेताओं 
और स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलकर कार्य 
करना होगा।
बाल श्रम और मानव तस्करी के जोखिमों 
को रोकने के लिए उन्होंने सभी राज्यों 
से समन्वित और सामूहिक दृष्टिकोण 
अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा 
कि यदि हम समय पर सूचनाओं का 
आदान-प्रदान, बच्चों की ट्रैकिंग व्यवस्था 
और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ 
बना सकें, तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए 
जा सकते हैं। गुजरात सरकार ने इस दिशा 
में ‘राज्य कार्य योजना’ तैयार करके एक 
सराहनीय कदम उठाया है।
श्रम आयुक्त श्री के.डी. लाखाणी ने 
कहा कि बाल मजदूरी केवल कानूनी या 
आर्थिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, 

स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से 
जुड़ा व्यापक सामाजिक मुद्दा है। देश के 
विभिन्न राज्यों से रोजगार की तलाश में 
प्रवास करने वाले परिवारों के बच्चों को 
शिक्षा, पोषण और सुरक्षा की सुविधाएं 
लगातार उपलब्ध रहें, इसके लिए केंद्र और 
राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और 
नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन 
किया जा रहा है। कोई भी माता-पिता 
अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय नहीं 
देखना चाहता, इसलिए बाल मजदूरी के 
पीछे मौजूद मूल कारणों को समझना और 
उनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक 
है।
श्री लाखाणी ने आगे कहा कि दो दिवसीय 
कार्यशाला के दौरान प्रवासन और बाल 
मजदूरी के जोखिमों, बाल मजदूरी 
रोकथाम के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक 
व्यवस्थाओं, बचाव, पुनर्वास और 

पुनःसमावेशन की प्रक्रियाओं तथा समुदाय 
आधारित हस्तक्षेपों जैसे विषयों पर 
विस्तृत चर्चा की जाएगी। विभिन्न राज्यों 
के अनुभवों, सफल मॉडलों और सर्वोत्तम 
प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से 
बाल मजदूरी मुक्त समाज के निर्माण 
के लिए प्रभावी रोडमैप तैयार करना इस 
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है।
इस अवसर पर एमजीएलआई के 
महानिदेशक श्री प्रवीण सोलंकी ने कहा 
कि बाल मजदूरी कोई अलग समस्या नहीं 
है, बल्कि इसे सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य 
में देखना आवश्यक है। विशेष रूप से जब 
हमारा देश तीव्र विकास के साथ विकसित 
राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब 
बाल मजदूरी समाज के लिए एक कलंक 
है, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार 
और समाज को मिलकर कार्य करना 
होगा। देशभर में कानून और नियम 
समान होने के बावजूद विभिन्न राज्यों के 
परिणाम अलग-अलग होते हैं, इसलिए 
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
सभी प्रतिभागी खुले मन से अपने अच्छे 
और बुरे अनुभव साझा करें।
कार्यक्रम में यूनिसेफ के सीएफओ डॉ. 
नारायण गावकर ने कहा कि गुजरात 
एक अग्रणी औद्योगिक राज्य होने के 
कारण यहां अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में 
श्रमिक प्रवास करते हैं। ऐसी स्थिति में यह 
सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक 
प्रगति बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और 
स्वास्थ्य की कीमत पर न हो। प्रवासन भले 
ही रोजगार के अवसर प्रदान करता हो, 
लेकिन बच्चे जहां भी जाएं, उनके मूलभूत 

अधिकारों की रक्षा होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यूनिसेफ वर्षों से सरकार 
और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर 
बाल मजदूरी रोकने की दिशा में कार्य कर 
रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के 
लिए यूनिसेफ द्वारा तीन महत्वपूर्ण पहलुओं 
पर कार्य किया जा रहा है। पहला; परिवारों 
को अधिक सशक्त बनाना ताकि बच्चों को 
प्रवास न करना पड़े और बाल मजदूरी 
की रोकथाम हो सके। दूसरा; किशोरों को 
उचित शिक्षा, कौशल और सुरक्षित रोजगार 
की दिशा में मार्गदर्शन देना। तीसरा; शिक्षा 
को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानते हुए 
बच्चों को निरंतर शिक्षा उपलब्ध कराना।
सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान 
(स्पीपा) में श्रम, कौशल विकास और 
रोजगार विभाग, महात्मा गांधी लेबर 
संस्थान (एमजीएलआई) और यूनिसेफ 
गुजरात के संयुक्त तत्वावधान में 
आयोजित इस चर्चा सत्र के दौरान विभिन्न 
राज्यों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, बाल 
अधिकार क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं तथा 
विषय विशेषज्ञ बाल मजदूरी उन्मूलन 
के सर्वोत्तम प्रयासों, सफल मॉडलों और 
भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विचार-
विमर्श करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से 
विभिन्न राज्यों के बीच ज्ञान और अनुभवों 
के आदान-प्रदान से बाल मजदूरी मुक्त 
समाज और देश के निर्माण हेतु प्रभावी 
मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
इस अवसर पर गुजरात सहित राजस्थान, 
बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य 
प्रदेश के श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 
एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘सुरक्षित प्रवासन एवं बाल मजदरूी उन्मूलन’ एक मानवीय कर्तव्य ह;ै जिसे हम सभी 
मिलकर निभाएं : श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री कंुवरजीभाई बावळिया
8हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 

संरक्षण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का समान अधिकार 
: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष 
श्रीमती धर्मिष्ठाबेन गज्जर
8’विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ के अवसर पर 
स्पीपा, गांधीनगर में दो दिवसीय अंतर्राज्यीय चर्चा का 
शुभारंभ हुआ

आज गुजरात में 6.99 करोड़ बचत खातों में कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग की सुविधा
गांधीनगर : श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई, 2014 
को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 
शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 
12 वर्षों के कार्यकाल में भारत विकास, 
सुशासन, गरीब कल्याण और वैश्विक 
प्रतिष्ठा के नए अथ्याय लिखे हैं। विशेषकर, 
इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, उत्पादन, 
खेल और सामाजिक सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों 
में देश की प्रगति उल्लेखनीय रही है। भारत 
आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी 
दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता 
है। गत 12 वर्षों में विभिन्न डिजिटल पहलों 
से नागरिकों की सुख-सुविधा में बढ़ोतरी देखी 
गई है।
गुजरात में 6.99 करोड़ बचत खातों में 

डिजिटल बैंकिंग की सुविधा
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अंतिम आंकड़ों 
के अनुसार, गुजरात में 31 मार्च, 2026 
तक 6,99,05,125 बचत खातों में कम से  
कम एक डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध 
है। डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को और 
अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारतीय 
रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों 
के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बैंकिंग 
सुविधाओं का दायरा बढ़ाने को कहा गया 
है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से तेजी और 
आसानी से बैंकिंग लेनदेन कर सकें।
आज 6.99 करोड़ बचत खातों में से 70.49 
फीसदी खाताधारकों के पास डेबिट कार्ड 
है, जबकि 63.19 फीसदी खाताधारक 

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), 
मोबाइल बैंकिंग और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री 
सर्विस डेटा-यूएसएसडी (बिना इंटरनेट वाले 
फोन से बैंकिंग) सेवाओं का उपयोग करते 
हैं। वहीं, 79.20 फीसदी धारक आधार कार्ड 
की मदद से बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग 
करते हैं। गुजरात में आज 1,98,52,734 
जनधन लाभार्थी हैं और 1,51,79,955 रूपे 
कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व 
में हुई डिजिटल क्रांति के कारण आज कतार 
में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं तेजी से 
पहुंची हैं।
10 वर्षों में यूपीआई लेनदेन की मात्रा में 
12 हजार गुना वृद्धि, 2025-26 में 314 

लाख करोड़ रुपए का हुआ लेनदेन

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 
ओर से 11 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किए 
गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) 
के उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। 
राष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन की मात्रा 2016-
17 में 2 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 
में 24,162 करोड़ पर पहुंच गई है, जो 12 
हजार गुना वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, वर्ष 
2016 में यूपीआई के माध्यम से हुए लेनदेन 
का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 
वर्ष 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए हो 
गया है, जो दस वर्षों में लेनदेन के मूल्य में 
4000 गुना वृद्धि दिखाता है।
आज भारत में दैनिक औसतन 66 करोड़ 
यूपीआई लेनदेन होते हैं, जिनका औसत 

दैनिक मूल्य 0.86 लाख करोड़ रुपए है। 
यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 2016 में 
सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों से बढ़कर मार्च 
2026 तक 703 हो गई है। वित्त वर्ष 2025-
26 के अनुसार भारत के डिजिटल पेमेंट में 
यूपीआई का योगदान 85 फीसदी है। वर्तमान 
में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर, 
फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस और 
कतर में भारत के यूपीआई का इस्तेमाल किया 
जा रहा है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत 12 वर्षों में 
भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व 

क्रांति
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत 12 वर्षों में भारत 
में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई है। 

अभी भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की 
संख्या 100 करोड़ से अधिक है, जो 12 वर्ष 
पहले 25 करोड़ थी। इंटरनेट उपभोक्ताओं में 
वृद्धि और संसद से लेकर पंचायतों तक को 
‘भारतनेट’ से जोड़ना डिजिटल इंडिया की एक 
बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतनेट परियोजना 
के तहत 12 वर्ष पहले केवल 546 पंचायतें 
जुड़ी थीं, लेकिन आज 2.14 लाख से अधिक 
ग्राम पंचायतें इस परियोजना के साथ जुड़ 
चुकी हैं। अब गुजरात तथा भारत सरकार की 
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा 
नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एक 
क्लिक में उपलब्ध है। इससे नागरिकों तक 
तेज, सुगम और पारदर्शी तरीके से सेवाओं 
का वितरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित हुआ है।

8गुजरात प्रत्येक नागरिक को ह्यूमन 
कैपिटल के रूप में विकसित और सशक्त 
करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने 
के लिए प्रतिबद्ध है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
8भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन : 10 वर्षों में 
12 हजार गुना वृद्धि हुई, 2025-26 में  हुआ 
314 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन
8यूपीआई पेमेंट, डीबीटी और सरकारी 
सेवाएं डिजिटल होने से नागरिकों की सुविधा 
में हुई वृद्धि


